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व्यक्तिगत स्तर पर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं 
नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए 
कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो, या मुस्लिम 
संस्कृति, या कन्नड्ड संस्कृति, या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी 
चीजें हैं, जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान 
नहीं मानना चाहिए, बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए, 
जो हमारी निष्ठा को डिगाती हैं और हमें अपने लक्ष्य से 
दूर ले जाती हैं। यह लक्ष्य है, एक ऐसी भावना को 
विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। 
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संदेश 


मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्‍नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लेखों एवं भाषणों 
के खंड संख्या 24 का पुन: संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है| 


भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा 
रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत्‌ व्यक्तियों की बेहतरी के लिए 
कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसीलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक 
मीमांसा प्रस्फुटित होती है | बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक 
समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता 
से सुसंस्कृत भी करता है | 


बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की 
शौर्य-गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता, 
स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी 
प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश न हो | समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब 
का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज है। 


भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था, जिसके तहत मानव-मानव में भेद किया 
जाता था, से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए | इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, 
जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया। 
समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्‍न धर्मों की 
सामाजिक-घधार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन-मनन किया | 


डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अन्य खंडों को भी शीघ्ल प्रकाशित 
करने में प्रयासरत है | मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को शीज्न ही अप्रकाशित अन्य खंड भी पुस्तकों के 
आकार में प्राप्त हो जाएंगे | 


आशा है, पाठकगण इस खंड के बारे में अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव उपलब्ध करवाएं 
जिससे कि इन अनूदित खंडों की गुणवत्ता एवं साज-सज्जा को आगामी खंडों में आने वाले समय में 
बेहतर बनाया जा सके | 


पे ॥ वि, मिल 
“जन छा 
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सन्देश 


बाबासाहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की प्रखर बुद्धि एवं अपूर्व प्रतिभा के सभी 
कायल हैं | प्रस्तुत खण्ड में डॉ0 अम्बेडकर द्वारा केन्द्रीय विधानसभा में श्रम सदस्य के रूप 
में विद्वान सदस्यों के समसामणिक प्रश्नों के उत्तर संकलित हैं । इस प्रश्नोत्तरी में बाबासाढेब 
की श्रमिक वर्गों की समस्याओं के प्रति गहरी समझ और उनके निराकरण के लिए प्रतिबद्धता 
दृष्टिगत होती है । इसमें उनकी विद्वता, वाकपदता एवं प्रत्युत्पननमति के अनुर्प सरल भाषा 
में उनके द्वारा दिए गए उत्तर संकलित हैं। संकलन में काम के प्रति उनकी गहरी निष्ख 
परिलक्षित होती है; हास-परिहास के क्षणों में भी गाम्भीर्य और दायित्व-बोध यथावत 


रहता है | 


बाबासाहेब की श्रमिक वर्ग के प्रति आत्मीयता, भाषा की सहजता और भावों की 


सघनता की दृष्टि से यह खण्ड पठ्नीय एवं संग्रहणीय है | . 


(॥ + #& 
2 8 
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(डॉ0 सत्यनारायण जंटिया) 


नजाक्कथन 


भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर अप्रतिम देशभक्त थे । 
उन्होंने देश की महान सेवा की। हमारे समाज में व्याप्त जाति-प्रथा 
को वह लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे | जहां मनुष्य मनुष्य के साथ 
दुर्व्यवहार करे, उसके साथ छूआछूत बरते, वह मनुष्य सभ्य नहीं कहा 
जा सकता और जो समाज इसकी इजाजत दे, वह समाज सभ्य नहीं. 
हो सकता। बाबा साहेब ने ऐसी असमानतामूलक, बर्बर और घिनौनी 
सभ्यता पर पुरजोर प्रहार किया। आज समाज की इस कत्सित प्रथा 
को अवैध करार दे दिया गया है। यह बाबा साहेब कं प्रयासों का ही 
सुफल है | 

बाबा साहेब के सामाजिक नव-चेतना और नव-आर्थिक संरचना 
के स्वप्न को साकार करने हेतु भारत सरकार ने डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 
को स्थापना की है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 
अन्तर्गत कावरत है । प्रतिष्ठान द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
इस प्रकार हैं - ।. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना 
करना, 2. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना करना, 3. सामाजिक 
सद्भाव और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 
+. सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 5. बाबा 
साहेब की विचारधारा और आदर्शों पर अनुसंधान करने के लिए 
विश्वविद्यालयों /संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ, 6. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर 
की सकलित कृतियों का हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन 
7. डॉ. अम्बेडकर के जीवन और सिद्धान्तों पर सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, 
कार्यशालाओं, व्याख्यानों, प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन, 
४. डॉ. बम्बेडकर जन्म-दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस प्रति वर्ष क्रमशः 
4 अप्रैल तथा 6 दिसम्बर को मनाना, और 9, अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति से संबंधित मेघावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृति 
योजना | 


हम प्रतिष्ठान की ओर से माननीय डॉ. सत्यनारायण जटिया, सामाजिक 
न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा श्री बी.एस. बासवान, सचिव, सामाजिक 
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते 
हैं जिनसे हमें समय-समय पर अमूल्य परामर्श और मार्गदर्शन तथा प्रेरणा 
मिलती रहती है । 
हमें हर्ष है कि बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय प्रायोजना के 
अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किये जा रहे खंडों का सर्वत्र स्वागत हुआ 
है जिससे हमें भारी प्रोत्साहन और बल मिला है| 
अन्त में, हम इस संबंध में अपने पाठकों के सुझावों का स्वागत करेंगे | 
जयति चन्द्रा 
सदस्य-सचिव 
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 


प्रकाशकीय 


भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा समता, स्वतंत्रता 
तथा बघुत्व पर आधारित समाज की स्थापना हेतु किये गये सतत प्रयास 
निस्संदेह अभिनन्दनीय हैं| वह एक मौलिक चिन्तक, निर्भीक वक्ता, 
उच्च कोटि के विद्वान तथा बहुआयामी व्यक्तित्व थे | 

बाबा साहेब के चिन्तन को जनमानस तक पहुंचाने हेतु 
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हिन्दी तथा अन्य ग्यारह भारतीय भाषाओं में 
उनके लेखों और भाषणों को खण्डरूप में प्रकाशित कर रहा है। डॉ. 
अम्बेडकर संपूर्ण वांडमय के इन भाषाओं में अब तक प्रकाशित सभी 
खंडों का पाठक वर्ग म॑ भारी स्वागत हुआ है। 

इसी श्रृखला में हिन्दी में प्रकाशित प्रस्तुत खण्ड 20 और ?] को 
अपने सुधी पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। 

इन खंडों में हमें बाबा साहेब का एक अलग ही रूप देखने को मिलता 
है। भारत सरकार के श्रम सदस्य के रूप में उनसे बड़े जटिल और पेचीदा 
प्रश्न पूछे गये। परन्तु उन्होंने उनका बड़े सरल, संतुलित और स्वाभाविक 
ढंग से उत्तर दिया जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह सभा में पूरी 
जानकारी से लैस होकर आते थे और इसलिए सदैव हावी रहते थे । 

अन्त में हम सम्पादकमंडल, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी को 
साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इस प्रकाशन कार्य में सहयोग दिया। 

आर. किशोर बाबू 
निदेशक 
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 


संपादकीय 


भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर आजीवन समाज के 
कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति समर्पित रहे और आधुनिक भारत के 
निर्माण तथा सामाजिक उत्धान में उनका योगदान अविस्मरणीय है | 
देश से गरीबी और असमानता दूर करना तथा सभी को सामाजिक न्याय 
सुलभ कराना डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष का मूलमंत्र था। 

हमने बाबा साहेब के अंग्रेजी लेखों और भाषणों के दसवें खंड को 
पाठकों की सुविधा की दृष्टि से हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 
चार खंडों अर्थात्‌ 8 से 2] में विभाजित किया है | अन्तिम दोनों खंडों अर्थात्‌ 
20 और 2 में केन्द्रीय विधान सभा की 4 सितम्बर, 942 से 2 अप्रैल, 
946 तक की बैठकों की कार्यवाही के दौरान बाबा साहेब से श्रम सदस्य 
होने के नाते विद्वान सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को 
संकलित किया गया है। खंड 20 में 30 प्रश्न और उनके उत्तर तथा खंड 
2] में 62 प्रश्न और उनके उत्तर समाविष्ट किये गये हैं| ये प्रश्न मूल रूप 
से श्रम कलयाण से संबंधित विषयों को लेकर पूछे गये हैं। डॉ. अम्बेडकर 
ने तो अपने उत्तरों में गागर में सागर भर रखा है। न्यूनतम शब्दों में सम्पूर्ण 
अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने की उनकी शैली प्रभावित करती है। साथ 
ही उनकी हाजिरजवाबी और वांग्मिता की झलक भी इन खंडों में देखने को 
मिलती है। इस दृष्टि से ये खंड पाठकों को खूब रोचक लगेंगे | 

आशा है पाठकगण इन खंडों का भी पूर्ववत स्वागत करेंगे | 

ओम्‌ प्रकाश काश्यप 
संपादक 
डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 


सन्देश 


जाक्कथन 


प्रकाशकीय 


संपादकीय 


है. 


जरन तंथा उत्तर 
(3][ से 472) 


अनुक्रमणिका 


विषय-सूची 


पृष्ठ संख्या 


हक है| 


चट्‌] 


जी है| 


[-]95 


96-99 


3| 
*कोयला खानों में काम करने वाले खनिकों के बच्चों 
की देखभाल के प्रबंध 


।057, ओअीमती के. राधाबाई सुब्बारायण क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि : द द 

(क) 2 फरवरी, 995 को तारांकित प्रश्न संख्या 436 के दिए गए उत्तर 
के समय से खनिकों के बच्चों और अल्प आयु के शिशुओं की देखभाल के लिए 
व्यवस्था के बारे में सरकार को क्या सूचना प्राप्त हुई है; 

(खबर) प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों में उठाए गए मुद्दों के बारे में सरकार को क्‍या 
सूचना प्राप्त हुई है; और 

(ग) क्या खनिकों के अल्प आयु के शिशुओं और बच्चों को निःशुल्क दूध की 
सप्लाई की जाती है; यदि हां तो प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कितना 
दूध दिया जाता है, और यदि नहीं तो दूध न दिए जाने के क्‍या कारण हैं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख): मुझे अभी तक सभी मामलों 
में रिपोर्ट नहीं मिली है परन्तु सर्वप्रथम यह स्पष्ट करूंगा कि महिलाओं को भूमिगत 
स्थलों में काम करते समय अपने शिशुओं को अपने साथ ले जाने की नितांत 
निषेधाज्ञा है और महिलाओं को भी शिशु जन्म के बाद 4 सप्ताह तक भूमिगत 
स्थलों में काम करने की निषेधाज्ञा है। 

महिला श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा कुछ सप्ताह पूर्व पूछताछ की गई और 
यह विदित हुआ कि महिलाएं प्रसव के अधिक दिन बीत जाने पर सामान्य रूप 
से भूमिगत स्थलों में नहीं जाती और मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो अधिक 
लाभ प्राप्त करेगा और महिलाओं को शिशु के जन्म की प्रत्याशित तारीख से पूर्व 
॥0 सप्ताह के लिए भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए निषेधाज्ञा है। 


* विधान सभा वबाद-विवाद (केन्द्रीय), |945. का खण्ड |, 26 मार्च 9क5, पृष्ठ, 2006, 


का 
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अभी तक मैंने निश्चित रूप से यह पता लगाया है कि माताओं को नियमित 
अंतराल पर अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए खान की सतह पर आने की 
सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं परन्तु महिला श्रम अधिकारी बताती हैं कि उन महिलाओं 
की यह प्रवृत्ति है जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर आती हैं, वे 
अपने घरों को वापस जाने के लिए कुछ पहले की खानों को छोड़ देती हैं। 

(ग) कुछ ही खानों के मामले में सरकार खनन क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों 
के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में अधिक संभावनाओं की जांच कर रही है। 

प्रो. एन.जी. रंगा : उन माताओं क॑ लिए उस प्रवृत्ति के संबंध में, जिन्होंने 
अपने बच्चों को घर पर छोड़ दिया है तथा खानों से कुछ पहले अपने घर लौटना 
चाहती हैं, क्‍या उन्हें अपनी मजदूरी में कोई हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उन्होंने 
खानों को कुछ समय पूर्व छोड़ा है अथवा उन्हें किसी वेतन हानि के उठाए बिना 
खानों को कुछ समय पूर्व छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उन्हें अनुमान से एकमुश्त भुगतान किया 
जाता है; यह उजरती काम होता है। 


श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : वे लगातार एक साथ कितने घंटे कार्य 
करती हैं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह उजरती काम है; वे कभी भी आ सकती 
हैं और कभी भी जा सकती हैं। 
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*असम परियोजनाओं पर भेजे गए 
चाय बागानो के मजदूर 
33. दीवान अब्दुल बासिथ चौधरी : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि चाय बागानों के प्रबंधकों 


द्वारा अनेक व्यक्तियों को असम की परियोजनाओं में मजदूरों के रूप में भेजा 
गया है 


(ख) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उन अनेक मजदूरों 
के आश्रितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जिन्होंने परियोजना 
के कार्य में लगे रहने पर अपने प्राण गंवा दिए; 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड |, 945., 26 मार्च 945, पृष्ठ 2007. 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ' 


(ग) क्या यह सच है कि मृत परियोजना कामगारों के आश्रितों को जहां कहीं 
भी मुआवजा दिया गया है, वह राशि 200 रु. से 300 रुपए की राशि है? क्‍या 
यह राशि पर्याप्त समझी जाती है, 

(घ) क्‍या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि इन अभागे मजदूरों के 
अश्रितों को मुआवजे की राशि प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है; 


(ड) क्‍या माननीय सदस्य यह प्रस्ताव करना चाहेंगे कि परियोजनाओं में लगे 
मजदूरों की मौत हो जाने पर उनमें आश्रितों को पर्याप्त मुआवजे की राशि अदा 
की जाए; और 

(च) क्‍या वह इस वांछनीयता पर भी प्रस्ताव करना चाहेंगे कि चाय बागान 
कार्यालय के बजाय सब डिवीज़नल कार्यालय द्वारा मुआवजे की राशि अदा की 
जाए? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी, हां। 

(ख) यह सूचना सही नहीं है। भारत सरकार ने अपने युद्ध विभाग में उन 
सभी मजदूरों को मुआवजे के भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं जिन्हें इंडियन 
टी एसोसियेशन (कुछ अन्य वर्गों क॑ मजदूरों को छोड़कर) ने भर्ती किया था और 
जो असम में युद्ध परियोजनाओं में अपने रोजगार के फलस्वरूप प्राण गवां बैठे 
अथवा घायल हो गए। प्रवासी श्रमिकों के नियंत्रक ने श्रमिकों के दावों के समाधान 
के लिए कामगार मुआवजा आयुक्त की नियुक्ति की है। उन्होंने गत दो वर्ष में 
40000 से अधिक मामलों में मुआवजा अदा किया है। उन्हें इंडियन टी एसोसिएशन 
के मजदूरों की ओर से 28 फरवरी 945 तक मुआवजे के लिए 2,682 आवेदन 
पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 2,309 मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया 
है। इनमें से 27 मामले रद्द कर दिए गए हैं और अभी ४6 मामलों की 
जाँच-पड़ताल की जा रही है। 

(ग) ऐसे सभी मामलों में, जो कामगार मुआवजा अधिनियम के कार्यान्वयन के 
अधीन आते हों, कामगार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत दरों के अनुसार मुआवजा 
अदा किया जाता है और अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान के रूप में मृत्यु हो 
जाने पर 900 रुपए प्रति व्यक्ति तथा पूर्ण रूप से विकलांग होने की दशा में 

200 रुपए प्रति व्यक्ति अदा किए जाते हैं। सर्वप्रथम 300 रुपए तक प्रारंभिक 
भुगतान किया जाता है। माननीय सदस्य प्रत्यक्षतः इसी प्रारम्भिक भुगतान का 
उल्लेख कर रहे हैं। 


(घ) यदि एकमुश्त राशि में मुआवजे की राशियां अदा की जाती हैं तो यह 
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भुगतान टी एस्टेट के प्रबंधकों के उपायुक्तों द्वारा किया जाता है यदि उनके आश्रित 
टी स्टेट में ही रहते हों। यदि भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति अल्प आयु के 
हैं और ऐसे व्यक्ति है जो अधिक राशियों के ले जाने में अक्षम हैं तो श्रमायुक्त, 
असम द्वारा इन राशियों को डाकघर में जमा कर दिया जाता है और इन राशियों 
में से डाकधर से मनीआर्डर द्वारा समय-समय पर किस्तों में धन भेजा जाता है। 
प्रारंभिक अवस्थाओं में डाकघर में राशियों के जमा करने तथा उन्हें भिजवाने में 
कुछ देर हो गईं क्‍योंकि डाक विभाग इतनी अधिक राशियों के निवेश को संभालने 
सक्षम न था परन्तु अब विधिवत रूप से राशियां प्रेषित की जा रही हैं। 


(ड) जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है, कामगार 
मुआवजा अधिनियम के अधीन मामलों में भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की 
दरें वे हैं जो इस अधिनियम की अनुसूची में दी गई हैं। अन्य मामलों में मृत्यु 
की स्थिति में 900 रुपए और स्थाई विकलांग होने की स्थिति में 200 रुपए 
की राशि के भुगतान का प्रावधान इस अधिनियम में उस मजदूर के लिए स्वीकार्य 
है जिसे इसी प्रकार की नकद परिलश्ियां प्राप्त होती हैं। मुआवजे की इन दरों 
को पर्याप्त समझा जाता है। 

(च) अधिकांश मामलों में आश्रित लोग अल्प आयु के व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति 
माने जाते हैं जो अधिक राशियों के ले जाने में सक्षम नहीं होते। इन मामलों 
में निवेशित राशि डाक मनिआर्डर द्वारा किस्तों में भेजी जाती है। टी एस्टेट के 
उपायुक्तों और प्रबंधकों द्वारा केवल प्रारंभिक भुगतान और एकमुश्त राशि के भुगतान 
किए जाते हैं। यह राशि कुछ ऐसे मामलों में टी स्टेट के प्रबंधकों को भेजी जाती 
है जिनके आश्रित लोग टी एस्टेट में रहते हैं| ऐसा करना आवश्यक समझा गया 
क्योंकि प्रबंधक आश्रित लोगों की पहचान कर सकेंगे, शीघ्र भुगतान करा सकेंगे 
तथा कामगार मुआवजा आयुक्त का राशि भेज सकेंगे। अभी तक यह पद्धतिं 
संतोषजनक रही है। 


33 
*असम परियोजनाओं से लौटे 
मजदूरों का स्वास्थ्य खराब 


| 


3]4. दीवान अब्दुल बासिथ चौधरी : (क) क्‍या श्रम सदस्य इस बात से अवगत 
हैं कि क्या सौ मजदूर असम की परियोजनाओं से निर्माण कार्यो से अधिक अस्वस्थ 
दशा में लौट आए हैं; 
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(ख) क्‍या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उनमें से अनेक मजदूर अब 
भी विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं: 


(ग) क्‍या यह सत्य है कि उनके उपचार के लिए अभी तक उपयुक्त प्रबंध 
नहीं किए गए हैं; 


घी यदि भाग (क) से (ग) तक के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्‍या वह इस 
प्रस्ताव पर विचार करना चाहेंगे कि इन अभागे मजदूरों की कठिनाइयों को संबंधित 
प्राधकारियों के पास आवश्यक समाधान के लिए भेजा जाए; और 


(ड) यदि भाग (क) से (ग) तक के उत्तर नकारात्मक हैं त्तो कया वह 
जांच-पड़ताल कराना चाहेंगे और इस जांच पड़ताल के परिणाम सभा के फ्टल 
पर रखना चाहेंगे? 


कप 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) असग के उन अस्वस्थकर जंगलों 
में जहां युद्ध के कार्य चल रहे हैं; मलेरिया और कुछ अन्य रोग हो जाते हैं इसलिए 
कुछ मजदूर इन परियोजनाओं से अस्वस्थ होकर लौट आए। इसलिए इन रोगों 
के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 
अनुग्रह राशि अदा की गईं क्‍योंकि कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन ऐसे 
तमाम मामलों में भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुआवजा उन मजदूरों 
को भी दिया जाता है जो उन परियोजनाओं से लौटकर ऐसे रोगों से ग्रस्त होकर 
मर जाते हैं जो परियोजना स्थलों पर लगे थे। 

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। 

(ग) चाय बागान को लौटने वाले मजदूर ठीक उसी प्रकार चाय बागान के 
चिकित्सालयों में उपचार पाते हैं जैसा कि चाय बागान के मजूदर अपना उपचार 
कराते हैं और जो मजदूर गांव लौट जाते हैं, वे स्थानीय चिकित्सालयों में अपना 
उपचार करा सकते हैं। ऐसे मजदूरों के मामले में कोई अन्य चिकित्सीय प्रबंध 


व्यावहारिक नहीं हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने बागों और गाँवों में लौट आते 
हैं| 


(घ) भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तरों की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता 


(ड) पता किए गए तथ्यों को पहले ही बता दिया गया है। 


6 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


*भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के 
कर्मचारियों की शिकायतें 


(35., श्री अब्दुल कयूम : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 


(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों ने 20 दिसम्बर 
[944 और 24 जनवरी, [944 को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए; 


(ख) इन अभ्यावेदनों में क्या-क्या शिकायतें की गईं: और 
(ग) सरकार ने उन पर क्‍या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है? 
माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 


(ख) कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगे थीं - 


जिककरमओी 


(]) मूल मजदूरी में वृद्धि तथा 0 रुपये प्रति मास की न्यूनतम मजदूरी का 
निर्धारण | 


(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि। 

(3) अनाज की रियायती दरों पर सप्लाई। 

(4) कार्य करने के घंटों में कमी। 

(5) उज़रती कामगारों की आकस्मिक छुट्टियों में वृद्धि। 

(6) उजरती कार्य पद्धति का उन्मूलन, और 

(7) उच्च और निम्न वर्गों में कर्मचारियों के वर्गीकरण की पद्धति का उन्मूलन 
तथा उच्च वर्ग के कर्मचारियों को जो अधिकर दिए जाते हैं, वे निम्न कोटि के 
कर्मचारियों को भी दिए जाने वाहिए। 

(ग) भाग (ख) में दी गई मर्दे (2), (3), (5) और (7) विचाराधीन हैं। यहां 
वर्तमान आपात काल में अन्य मदों पर विचार करना संभव नहीं है। 
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विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर है 
3[5 
“भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के 
कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 

36. श्री अब्दुल कयूम : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि - द 

([क) भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह 
काम करने के घंटों की कुल संख्या क्‍या है; 

(ख) क्‍या बगाल सरकार ने बंगाल सरकार के मुद्रणालयों के मजदूरों के काम 
करने के घंटों को बोनस सहित प्रति सप्ताह 40 घंटों तक घटा दिया है; और 

(ग) क्‍या सरकार का अपने मुद्रणालयों में काम करने के घंटे कम करने का 
प्रस्ताव है; यदि नहीं; तो क्‍यों? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 48 | 

(ख) काम करने के घंटे घटा कर 40 घंटे प्रति सप्ताह कर दिए गए हैं 
परन्तु कोई भी बोनस नहीं दिया गया है। 

(ग) वर्तमान आपातकालीन स्थिति में किसी भी कमी पर विचार नहीं किया 
जा सकता। द 


36 


“भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के 
कर्मचारियों के वेतन-मान का संशोधन 
37. श्री अब्दुल कयूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 
(क) क्या मुद्रणालय के कर्मचारियों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता जीवन 
निर्वाह लागत की असामान्य वृद्धि की तुलना में ठीक़ हैं; 
(एव) कलकत्ता स्थित मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतन में गत संशोधन कब 
कियाः गया था; 


+ विधान सभा वाद-विदाद (कन्द्रीय), ॥945. का खण्ड [, 26 मार्च ]9+5, पृष्ठ 200 
* वही। 
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(ग) क्‍या रेलवे और अन्य कर्मचारियों की तुलना में कलकत्ता स्थित सरकारी 
मुद्रणालयं के कर्मचारियों को राशन और गैर-राशन की चीजों के लिए अधिक 
भुगतान करना पड़ता है; और 

(घी क्‍या सरकार का वेतनमान में संशोधन करने का विचार है, और यदि 
नहीं तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मंहगाई भत्ते की वर्तमान दरें कीमतों 
में हुईं वृद्धि को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई थीं और उनके संशोधन का 
प्रस्ताव विचाराधीन है। 


(ख) 4924+ में। नए भर्ती हुए कर्मचारियों के वेतन की संशोधित दरें 933 
और [934 में प्रारंभ की गई थीं। 


(ग) जी हां। रेलवे कर्मचारियों की तुलना में उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता 
है परन्तु उन्हें स्वीकार्य रियायतें वहीं हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों 
को दी जाती हैं। 


(घ) सरकार का यह प्रस्ताव नहीं है कि वर्तमान आपातकालीन स्थिति में कोई 
सामान्य संशोधन हाथ में लिया जाए। 


3]7 


“भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता में 
उजरती कामगारों की अवकाश-लाभ 
83]5, श्री अब्दुल कयूम : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बातने की कृपा 
करेंगे कि - 


(क) क्‍या कलकत्ता के कन्द्रीय सरकार मुद्रणालय में उजरती कामगारों को 
अवकाश लाभ के वहीं अधिकार प्राप्त हैं जो वेतन-भोगी कर्मचारियों को प्राप्त हैं, 

(ख) क्‍या दिल्‍ली और कलकत्ता के वेतनभोगी कर्मचारियों को समान आकस्मिक 
अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है; और 

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दिल्‍ली और कलकत्ता में स्थिति एक जैसी 
करने का विचार है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। 
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(ख) नहीं! 

(ग) सभी भारत सरकार मुद्रणालयों में वेतन-भोगी कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष 
में 45 दिन तक का आकस्मिक अवकाश दिया गया है। भारत सरकार ने नई 
दिल्‍ली को सम्मिलित करते हुए दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए 
जलवायु और अन्य परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश बढ़ाकर 20 दिन 
कर दिया गया है। आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा केवल कलकत्ता स्थित 
मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ाई गई है। 


3&6 

*भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के निम्न श्रेणी के 

कर्मचारियों को कतिपय लाभ देने की वांछनीयता 

839, श्री अब्दुल कयूम : ([क) क्‍या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि क्‍या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के निम्न श्रेणी के 
कर्मचारियों को उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में कोई भी लाभ यथा सामान्य 
भविष्य निधि, स्थाई नौकरी, आवास भत्ता, चिकित्सा अवकाश आदि पाने का 
अधिकार नहीं है 

(ख) यदि हां, तो क्‍या सरकार का उच्च श्रेणी के कर्मचारी में विशेषाधिकारों 
को निम्न श्रेणी के कर्मचारी को भी देने का विचार है; 

(ग) क्‍या यह सच है कि भारत सरकार नद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों 
को, जिन्हें 4928 के बाद नियुक्त किया गया है, छुट्टी के दिनों में काम करने 
के एवज में मुआवजा अवकाश नहीं दिया जाता है 

(घ) क्‍या यह सच है कि केवल 25 प्रतिशत भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता 
है जो अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और बन्द न होने वाले अवकाशों 
के दिनों में उपस्थित रहने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है; और 

(ड) यदि हाँ, तो ]928 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को किन परिस्थितियों 
में मुआवजा छुट्टी के लाभ से वंचित कर दिया जाता है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) नहीं | वे चिकित्सा अवकाश 
के अधिकारी हैं। स्थायी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के लाभ 
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यथा पेन्शन औसत वेतन पर अवकाश या अर्जित अवकाश और असाधारण अवकाश 
प्राप्त करने का भी अधिकार है। उन्हें आवास किराया भत्ता और अन्य विशेषाधिकार 
प्रदान करने का मामला विचारधीन है। 

(ग) जी हां। 


(घ) मुआवजा अवकाश के एवज़ में उन्हें बन्द अवकाश के दिनों में काम करने 
के लिए समयोपरि भत्ता सामान्य दरों से 25 प्रतिशत अधिक दिया जाता है। 


(ड) प्रशासकीय कारणों के कारण | 
३39 
*विदेश में विद्यार्थियों को टेक्नीकल 
शिक्षा के लिए योजनाएं 
320. दीवान अब्दुल चौधरी : (क) क्‍या माननीय भ्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि क्‍या विद्यार्थियों को उच्च ठेक्नीकल शिक्षा के लिए विदेश भेजने 


हेतु सरकार के समक्ष अलग-अलग दो योजनाएं हैं। यदि हां, तो दोनों योजनाओं 
की विशेषताएं क्‍या हैं; 

(ख) क्‍या श्रम विभाग द्वारा प्रायोजित योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग 
की योजना से भिन्न हैं; 

(ग) क्या प्रस्तावित योजना बोविन ट्रेनिंग योजना के समान है; 

(घ) वे तकनीकी विषय क्‍या हैं जिनके बारे में सरकार सोचती है कि विदेश 


में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाए; प्रत्येक विषय के प्रशिक्षण 
के लिए क्‍या अवधि होगी: 


(ड) सरकार ऐसे किन कार्यों के लिए उन सफल उम्मीदवारों को देने पर 
विचार कर रही है जो विदेश से वापिस आते हैं; और 

(च) क्या सरकार प्रत्येक प्रांत से नियत कोटा के आधार पर विद्यार्थियों का 
चयन करती है और विभिन्न समुदायों का अनुपात रखती है और यदि हां तो बंगाल 
और असम से कितने विद्यार्थी भेजे जाएंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख)। दो स्पष्ट योजनाएं हैं। 
पहली योजना यह है कि तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों में उच्च शिक्षा के लिए 


* वहीं | 
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विद्यार्थियों को विदेश भेजा जाए; दूसरी योजना यह है कि पहले ही से उद्योग 
में नौकर तकनीशियनों को अधिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाए अथवा 
औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव के बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को विदेश में 
ट्रेनिंग हेतु भेजा जाए। पहली योजना का कार्यान्वयन शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि 
विभाग द्वारा किया जाता है और दूसरी योजना का कार्यान्वयन श्रम विभाग द्वारा 
किया जाता है। 


(ग) प्रस्तावित योजना एक प्रकार से बोविन प्रशिक्षण योजना का विस्तार है। 
इस योजना का उद्देश्य यह है कि उद्योग में अधिक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक पद के 
लिए उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। 


घी श्रम विभाग के अधीन जिन प्रशिक्षण योजनाओं पर विचार किया गया , 
वे इस प्रकार हैं : मेकेनिकल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, रेडियो निर्माण, जहाज 
निर्माण, वैज्ञानिक इंजीनियरी, समुद्री इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, संरचनात्मक 
इंजीनियरी, धातु-कर्म, विद्युत-उत्पादन, लोकोमोटिव निर्माण, रसायनिक इंजीनियरी, 
उर्वरक, प्लास्टिक, कांच, स्टील निर्माण। 

(ड़) यह सूची अन्तिम नहीं है और यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रकार के 
प्रशिक्षण पर भी विचार किया जाएगा। 


सामान्य तौर पर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी परन्तु वैयक्तिक मामलों 
में यह अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 

(च) कोई भी कोटा आवंटित नहीं किया गया है। प्रान्तीय सरकारों को अपने 
नामांकन देने के लिए कहा गया है जिनके लिए उन्हें लागत पूरी करनी होगी। 
निजी नियोक्ता अपने नामांकन कर रहे हैं। भारत सरकार इन नामांकनों में से 
अंतिम चुनाव करेगी । 


320) 
*गुडूर डिवीजन में अभ्रक ख़ानों में कामगार 


327. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) गुडूर डिवीजन में अभ्रक खानों में भूमिगत स्थलों और सतह पर काम 
में लगाए गए पुरुष और महिला कामगारों की संख्या क्‍या है; 
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क >> 
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(ख) उनके दैनिक औसतन मजदूरी तथा मंहगाई भत्ता क्‍या है; 

(ग) क्या यह सत्य है कि वे अधिकांशतया उन ठेकेदारों के माध्यम से काम 
पर लगाए जाते हैं जो उनकी मजदूरी का प्रतिशत भाग लेते हैं; और यदि हां, 
तो इस पद्धति के चालू रखने के क्‍या कारण हैं; और 

घ) क्‍या सरकार इन खानों की दशा के बारे में जांच करेगी और उसकी 
सूचना सभा को देगी; यदि हां तो कब? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (कफ) गुड्र क्षेत्र की अभ्रक खानों में काम 
पर लगाए गए पुरुष और महिला कामगारों की संख्या लगभग 7,000 और +,000 
है। किसी भी महिला को भूमिगत स्थल में कार्य करने की अनुमति नहीं है। 

'ख) पुरुष के लिए औसत दैनिक मजदूरी ]2 रुपए तथा महिला के लिए 
औसत दैनिक मजदूरी 7 रुपए है। चूँकि मजदूरी की दर को हाल ही में बढ़ाया 
गया है और खान के मालिकों द्वारा मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से अदा की जाती है 
और ठेकेदारों के द्वारा मजदूरी अदा नहीं की जाती। 


(घ) नहीं, प्रश्त का दूसरा भाग नहीं उठता। 
32| 


*गुड़ूर डिवीजन में अभ्रक स्प्लिटिंग (चीरने वाले) 
कारखानों में कारखाना अधिनियम आदि का 
लागू किया जाना 
328. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 

की कृपा करेंगे कि : 

(क) क्‍या यह सच है - ($) कि कारखाना अधिनियम गुडूर डिवीजन में अभ्रक 
स्प्लिटिंग (चीरने वाले) कारखानों पर लागू नहीं होता; 

(0) कि यहां काम पर लगाई गई अधिकांश महिलाएं हैं और उन्‍हें प्रसृति 
लाभ अधिनियम का कोई लाभ नहीं मिलता है 

() कि महिला कामगारों के शिशुओं और बच्चों की देखभाल का कोई प्रबंध 
नहीं है; 


अनाज +आन्क, 
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(४) हवा के आने जाने के समुचित प्रबन्ध के बिना परिसर में अस्वस्थ स्थिति 
है, और 
(ख) क्‍या सरकार का यह प्रस्ताव है कि इन कारखानों में कारखाना और 
प्रसूति लाभ अधिनियम लागू किए जाएं तथा गहिला कामगारों के शिशुओं और 
बच्छों को देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा मजदूरों 
की दशा में सुधार किया जाए? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख)। कारखाना अधिनियम तथा 
मद्रास प्रसूति लाम अधिनियम के लागू किए जाने का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकार 
का है। गुडूर डिवीज़न में अभ्रक स्प्लिटिंग [चीरने वाले) कारखानों के मजदूरों की 
दशा के सर्वेक्षण के संबंध में श्रमिक जांच-पड़ताल समिति इस काम पर लगी 
हुईं हैं। सरकार समय के साथ उस योजना समिति द्वारा किए गए प्रस्तावों पर 
भी विचार करेगी जिसके बारे में सरकार को आशा है कि श्रमिक जांच-पड़ताल 
समिति का कार्य पूरा हो जाने के बाद स्थापित करेगी | 
*भारत सरकार मुद्रणालयों में अर्हताप्राप्त कॉपी 
होल्डरों तथा पुनरीक्षकों को कनिष्ठ रीडर के 
पद पर नियुक्त करने के बारे में नियम 
330. श्री बद्री दत्त पांडे : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या भारत सरकार के नमुद्रणालयों के कर्मचारियों से हाल ही में कोई 
ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो ऐसी विषमताओं से उत्पन्न उनकी कठिनाइयों के बारे 
में है जो अहंता-प्राप्त कॉपी होल्डरों और पुनरीक्षकों की कनिष्ठ रीडरों के पदों 
पर नियुक्ति से सम्बन्धित वर्तमान नियम में मौजूद हैं 
(रबर) क्‍या यह सच है कि मई, 940 में भारत सरकार मुद्रणालय कामगार 
यूनियन, नई दिल्‍ली ने अम विभाग के सचिव को यूनियन के अध्यक्ष, श्री आसफ 
अली, विधायक (केंद्रीय) द्वारा पूर्णतः अनुमोदित अभ्यावेदन भेजा था जिसमें नियम 
में ऐसा संशोधन करने के लिए कहां गया था कि पूर्व सफल उम्मीदवारों को बाद 
में सफल उम्मीदवारों से वरीयता मिल सके; और 
(ग) क्‍या सरकार इस अभ्यावेदन के प्रकाश में वर्तमान नियम के संशोधन की 
वांछनीयता के बारे में विचार कर रही है? 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्‍ली 
द्वारा तीन कॉपी-होल्डरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु रीडर के पदों पर नियुक्ति 
करने वाले वर्तमान नियमों में किसी प्रकार की कठोरता अथवा विषनता का आरोप 
नहीं है। 

ख) जी हां। 

ग) इन अभ्यावेदनों पर उनके गुणावगुणों को ध्यान में रखकर विचार किया 
जाएगा | 


३325 


*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की कतिपय 
शाखाओं में अनियमित नियुक्तियां 


।35], सैय्यद गुलाम मिक नैरंग : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि क्‍या सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में इन नियमों 
के विरुद्ध एक नियुक्ति की गई, क्‍या उसे रद्द नहीं करना चाहिए; 

(ख) क्‍या यह सच है कि यह पाया गया कि एक सिख की अनियमित रूप 
से नियुक्ति की गई और यह नियुक्ति केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग 
में की गई 

गौ क्‍या यह सच है कि नियुक्ति को रद्द नहीं किया गया था परन्तु उस 
मुस्लिम को वरिष्ठता सूची में सही स्थान दिया गया था जिसे उस रिक्त स्थान 
में नियुक्त किया जाना था; 

(घ) क्‍या यह सच है कि विद्युत इंजीनियरों के संवर्ग में कुछ अनियमित 
नियुक्तियां की गई थीं, द 

(ड) क्‍या यह सच है कि यह निर्णय किया गया था कि उन नियुक्तियों को 
रह्द न किया जाए परन्तु मुसलमानों को वरिष्ठता सूची में सही स्थान दिलाया जाए, 
और 

/व) क्‍या यह सच है कि बाद में वरिष्ठता के. बारे में आदेशों को रद्द कर 
दिया गया था और गैर-मुस्लिम अनियमित नियुक्तियों की तारीखों के अनुसार 
वरिष्ठता निर्धारित की गई थी और यदि हाँ तो ऐसा क्यों हुआ? 


* विधान सभा वाद-विवाद (केम्द्रीयी, खण्ड ॥, 945. 26 मार्च 945, पृष्ठ 2035 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ]5 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। 

(ख) नहीं। 

(ग) बागवानी अधीनस्थ कर्मचारी-वर्ग के ग्रेड में दो रिक्त स्थान एक स्थान 
बनाए गए और इनमें से पहला रिक्त स्थान मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सुरक्षित 
किया गया त्ञथा दूसरा स्थान असुरक्षित रहा। मुस्लिम रिक्त स्थान के लिए मुस्लिम 
उम्मीदवार का चयन किया गया और असुरक्षित स्थान में सिख की नियुक्ति की 
गई। सिख ने मुस्लिम उम्मीदवार से पूर्व अपने स्थान पर काम करना प्रारंभ कर 
दिया और मुस्लिम उम्मीदवार किसी अन्य कार्यालय में नियुक्त था जहां से उसे 
समय पर कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया। चूंकि दोनों नियुक्तियों में से पहली 
नियुक्ति मुस्लिम उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी अतः उसे वरिष्ठता सूची में सिख 
की तुलना में वरीयता दी गई । 

(घ), (ड) और (च) - विद्युत इंजीनियर के ग्रेड में लोक सेवा में अल्पसंख्यक 
समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों में दिए गए साम्प्रदायिक वरीयता के 
क्रम को देखे बिना कुछ स्थानापन्न नियुक्तियां की गईं। इन नियुक्तियों को पूर्वी 
भारत में तात्कालिक युद्ध के निर्माण कार्यों के संबंध में अति अल्प सूचना के 
आधार पर किया गया और प्रशासकीय दृष्टि से यह अव्यावहारिक था कि ये 
नियुक्तियां निधारित साम्प्रदायिक क्रम की वरीयता के अनुसार की जाएँ। इसलिए 
इन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया गया तथा संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता 
उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार निर्धारित की गई। विद्युत इंजीनियर के 
ग्रेड में किसी भी मुस्लिम अधिकारी की वरिष्ठता निर्धारित करने के आदेश नहीं 
दिए गए और बाद में ये रद्द नहीं किए गए। 
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*महिला खान कामगारों को कुछ 
प्रसूति लाभ दिया जाना 


358, श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) तारांकित प्रश्न संख्या 437 दिनांक 2] फरवरी, 945 के अपने उत्तर 
के अनुसरण में क्‍या सरकार ने समय की वृद्धि के मामलों की जाँच-पड़ताल की 
है जब महिलाओं को प्रसूति से पूर्व और बाद के कुछ समय तक खानों में जाने 
की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय)) खण्ड ], 945. 26 मार्च 945, पृष्ठ 2028 


[6 बादा साहेब डा. अम्षेडकर संपूर्ण दाडमय 
ख) क्या सरकार ने खानों में काम करने वाली माताओं के बच्चों के लिए 
क्रेच (शिशु गृह) उपलब्ध कराने हेतु विचार किया है; और 
ग) क्या इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि सदस्यों द्वारा अपने अनुभव से सदन में 
वक्तव्य दिए गए हैं कि ये क्रेच नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, सरकार यह 
सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि ये क्रेच उपयुक्त ढंग से कार्य करें? 
माननीय डो. बी.आर. अम्बेडकर : (क) आवश्यक विधान पहले से ही सदन 
के समक्ष विचारार्थ है। 


ख) और (ग) खानों में क्रेचों की अनिवार्य व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है| 


3.25 
*विदेश में तकनीकी उद्योगों में 
प्रशिक्षण के लिए योजना 
359., श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की फेपा करेंगे कि : 

(क) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए विद्यार्थियों 
को विश्वविद्यालयों में दिये गये प्रशिक्षण के अलावा क्या सरकार के पास ऐसी 
कोई योजना है कि तकनीकी उद्योगों में व्यक्तियों को तैनात किया जाए और उनको 
प्रशिक्षण दिया जाए ताकि युद्धोत्तर अवधि में उद्योगों के प्रारंभ करने में उनका 
उपयोग किया जा सके; 

(व) क्‍या भारत सरकार ने हंगलैंड अथवा अमरीका की सरकार या उद्योर्गो 
के साथ ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए बातचीत की है; और 

(ग) यदि हाँ तो वे उद्योग कौन-कौन से हैं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। माननीय सदस्य का ध्यान अ्रम 
विभाग के पत्र संख्या टी,आर,सी.--]40 दिनांक ॥2 दिसम्बर, ]944 की ओर 
आकर्षित किया जाता है और इस पत्र की प्राप्ति सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 
98 के उत्तर में सदन के पटल पर ]4 फरवरी, 945 को रखी गई थी | 

(ख) सरकारों के साथ | 

(ग) सामान्य आधारों पर और विशिष्ट उद्योगों तक सीमित न होने पर बातचीत 
होती रही। 





* विधान रूभा वाद-विवाद (केन्द्रीयी, खण्ड ], 9+5. 26 मार्च 9क5, पृष्ठ 2029 








विधानसभा बाद-विचाद (कन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ।7 
३326 
*सॉफ्ट कोक की टनो मे मात्रा 
जिस पर उपकर वसूल किया गया 


04. श्री के.सी. नियोगी : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि [94+] से [944 के दौरान सॉफ्ट कोक के प्रेषण हेतु टनों में कितनी मात्रा 
शी जिस पर सॉफ्ट कोक सेस कमेटी ने उपकर वसूल किया है? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वह इस प्रकार है : +- 


]94] 957,553 टन 
[942 । 43,858 टन 
[943 ु 354,835 टन 
944 : 445,72] टन 
327 
*विविध विभाग 


माननीय सर जेरेमी रेसमेन : श्रीमन्‌ मैं प्रस्ताव करता हूं : 

"कि प्रभारों की अदायगी के लिए गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल को 0,00,000 
रुपये से अनधिक राशि पूरक अनुदान के रूप में स्वीकार की जाए जो 'विविध 
विभागों' के संबंध में 3 मार्च, 945 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान 
के दौरान आएगी।* 

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया: 
"कि प्रमारों की अदायगी के लिए गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल को 0,00,000 
रुपये से अनधिक राशि पूरक अनुदान के रूप में स्वीकार की जाए जो “विविध 
विभागों! के संबंध में 3] मार्च, 945 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान 
के दौरान आएगी।' 


* घिघान सभा बाद-विवाद (कन्द्रीय), खण्ड [], 0+5, 28 मार्च, 945, पृष्ठ 22[9 
मं वह 
वही | 


8 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : पृष्ठ 27 पर दिया गया स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है : 

“अतिरिक्त प्रान्तीय और क्षेत्रीय श्रम सप्लाई समितियों, श्रम सप्लाई डिपो और 
श्रम सप्लाई ब्यूरो की स्थापना के कारण ।” 

मैं पृष्ठ 72 पर श्रम के लिए मांग के अन्तर्गत देखता हूं : 

"प्रान्तीय और क्षेत्रीय श्रमिकों की सप्लाई समितियों और श्रमिकों की सप्लाई 
डिपो के कार्य के समन्वयन के लिए अकुशल अ्रमिकों की सप्लाई के निदेशालय 
का खोला जाना।* 

श्रीमन्‌ू, मेरा यह विचार है कि इसमें यह बात दो बार अलग-अलग कही गई 
है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन दोनों में क्‍या अंतर है 

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : वह मांग निताँत भिन्न थी। वह मांग 
अधिकारियों के वेतन से संबंधित थी। इसका संबंध अधिकारियों के वेतन से है 
जबकि यह मांग बिल्कुल ही भिन्न है। यह कतिपय श्रमिकों की सप्लाई समितियों, 
लेबर ब्यूरो ओर लेबर सप्लाई डिपो के खोले जाने के कारण है। यह वह लागत 
है जो कामगारों के संबंध में हुई है और यह सचिवालय के अधिकारियों के वेतन 
के संदर्भ में है। 

श्री टी.एस. अविनाशलिगम्‌ चेट्टियार : मैं इसे फिर पढ़ना चाहूगा! 


अतिरिक्त प्रांतीय और क्षेत्रीय श्रम सप्लाई समितियों की स्थापना के 
कारण,.......... 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह समन्वय के लिए है। यह समन्वय 
कार्य सचिवालय में होता है। पृष्ठ !2 पर दी गई मद का संदर्भ सचिवालय में 
काम करने वाले अधिकारियों के वेतन से है जबकि इस मांग का संदर्भ उस कार्य 
से है जो सचिवालय के बाहर किया जाता है। 

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है; 

"कि विविध विभागों के संबंध में 3] मार्च, 945 को 0,00,000 रुपये से 

अनधिक राशि की पूरक अनुदान गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल को दिया जाए ।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


विधानसभा दवाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर |) 
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“धनबाद सब-डिवीजन में चावल की कीमत की 
नियत्रित दरें 


464. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि बिहार प्रांत में धनबाद सब-डिवीजन में सभी प्रकार के चावल की प्रति 
सन कीमत की वर्तमान स्थानीय नियंत्रित दरें क्‍या हैं; 

(ख) कोयला खानों के मजदूरों के लाभ के लिए चावल सप्लाई हेतु दो कोयला 
व्यापार संगठनों से प्रांतीय सरकार किन दरों को निर्धारित करती हैं; क्या सरकार 
ट्वारा धनबाद सब-डिवीजन में चावल भी नियंत्रित कीमत के अलावा ऊपर बताए 
गए संगठनों से आनुशंगिक प्रभार वसूल करती है; यदि हाँ तो यह किस दर पर 
है और इसके क्‍या कारण हैं 

(ग) क्या भारतीय कोयला खानों के संघ से हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त 
की गई है जिरामें यह कहा गया है कि संयुक्त पूल अभी भी अपने सदस्यों से 
चावल के लिए स्थानीय नियंत्रित कीमतों से अधिक लगभग 4 रुपये प्रति मन 
प्रभार वसूल करती है; और 

(घ) क्‍या इस संबंध में अथवा संबंधित मामले में सरकार द्वारा उन कल्याण 
आयुक्त से कोई व्यापक रिपोर्ट प्राप्तकी गई है जो घनबाद में तैनात हैं”? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) धनबाद सब-डिवीजन में मोटे और द 
मध्यम किस्म के चावल की कीमत क्रमशः: |। रुपये और 2 रुपये प्रति मंन थोक 
नियंत्रित कीमत के अनुरूप है। दोनों किस्म के चावल की खुदरा बिक्री क्रमशः 
-/4/-/7४४४१ और -/5/-४ प्रति सेर है। 

'ख) प्रातीय सरकार दो कोयला व्यापार संगठनों से मोटे चावल के स्रोत 
सप्लाई के लिए थोक नियंत्रित दर ० रुपये प्रति मन और मध्यम क्वालिटी चावल 
के लिए थोक नियंत्रित दर ]0 रुपये प्रति मन वार्ज करती है तथा इसके अलावा 
प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के लिए -/4/- प्रति मन वसूल करती है। संगठनों 
को इसके अलावा बोरों की कीमत तथा सप्लाई के स्रोत स्थान से उपभोक्ता केन्द्रों 
को चावल भिजवाने के लिए किए गए आनुषंगिक प्रभार भी देना पड़ता है। 

(ग) जी हाँ। 

'घ) नहीं। 
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श्री के.सी. नियोगी : (ख) के संबंध में क्या माननीय सदस्य यह बताने की 
स्थिति में हैं कि क्या कोयला खानों में चावल की जो कीमत रखी गई है, वह 
स्थानीय नियंत्रित कीमत से अधिक है जबकि उन अलग-अलग करों का ध्यान 
किया गया है जिनकी अदायगी की जाती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह बताने में आशंका है कि मैंने 
अभी तक कोई गणना नहीं की है। 

श्री के.सी. नियोगी : यहीं शिकायत का मुद्दा है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र गणना कर सकते हैं। 

श्री के.सी. नियागी : (घ) के संबंध में मेरी धारणा है कि यह अधिकारी भारत 
सरकार का अधिकारी है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां। 

श्री के.सी. नियोगी : इस प्रश्न के संबंध में प्राप्त यदाकदा की शिकायतों 
के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय सदस्य इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि इन 
मामलों के संबंध में इस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह कार्य उसके कर्त्तव्यों की परिधि में 
नहीं आएगा। यह मामला प्रांतीय सरकारों से संबंधित है। 

श्री के.सी. नियोगी : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि शिकायत 
यह है कि प्रांतीय सरकार कोयला खानों को उचित रूप से सस्ते चावल की 
सप्लाई के मामलों में केंद्रीय सरकार का पूर्णरूप से सहयोग नहीं दे रही है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रांतीय सरकार से सम्पर्क स्थापित 
करूंगा परन्तु मेरे विचार में मैं कोयला कल्याण आयुक्त से यह मामला सुलझाने 
के लिए नहीं कह सकता। 

३29 
“बलूचिस्तान में सिंचाई का क्षेत्र 

469. श्री अब्दुल कयूम : क्‍या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क) युद्ध आरंभ होने के समय से बलूचिस्तान में ऐसा कुल कितना क्षेत्र है 
जिसमें सिंचाई की गई; 

(ख) सरकार द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की गईं और निजी उद्यम द्वारा कितने 
क्षेत्र में सिचाई की गई; 
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(ग) इन परियोजनाओं पर सरकार द्वारा कूल कितनी राशि व्यय की गई; और 

(घध) क्‍या जमीदारों को भूमि की सिचाईं हेतु कोई अग्रिम राशि दी गई? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ख) और (ग)। युद्ध के प्रारंभ होने 
के समय से बलूचिस्तान में किसी भी पर्याप्त क्षेत्रों में सिंचाई नहीं की गई परन्तु 
सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रक योजनाएं स्वीकार की गई जिनकी लागत लगभग 
68,000 रु. है और इसमें लगभग 000 एकड़ भूमि जुड़ जाएगी। सिंचाई के 
अन्तर्गत भूमि में अधिक सघन खेती के फलस्वरूप तथा प्रशासन की वसूली साधनों 
न अं खेती न के विस्तार -- के परिणामस्वरूप बल बलूचिस्तान कक एक ऐसा धिक 
क॑ साथ शुष्क खेती के विस्तार के परिणामस्वरू रे एक ऐसा अधिक 
अन्न उपजाऊ प्रात बन गया है जहाँ से गेहूं, धान और ज्वार का निर्यात अन्य 
प्रान्तों को होता है। 


घ) सूचना एकत्र की जा रही है। 
330 
*रेलवे कोयला खानों के पडोस में शराब के 
ठेके /दुकानें 

470. श्रीमत्ती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कोयला खानों के पड़ोस में शराब की दुकानें 
हैं; और यदि हां तो, वे कितने दिनों और घंटों के लिए खुली रहती है; 


(ख) क्या इन खानों क प्रबंधक इस तथ्य से अवगत हैं कि ये शराब की 
दुकानें मजदूरों को शराब पीने हेतु अपनी मजदूरी गँवाने के लिए आकर्षित करती 
हैं तथा उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ देती हैं जिसके फलस्वरूप वेतन दिन के बाद 
दिन में कोयला खानों में खनन कर्त्ताओं की उपस्थिति तथा कोयला उत्पादन पर 
विपरीत प्रभाव पड़ता है; 

(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर नकारात्मक है: तो क्या सरकार इस मामले 
में रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्ताव करती है; और 

(घ) क्‍या सरकार यह प्रस्ताव करेगी कि संबंधित प्राधिकारियों से यह कहा 
जाए कि या तो वे खनन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बन्द करा दें अथवा उन 


आय आल 
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दुकानों के खोले जाने के घंटों को कम कर दें और प्रति व्यक्ति बेची गई शराब 
की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दें तथा वेतन भुगतान के दिन उन दुकानों को बंद 
कर दे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : [क) जी हां। रेलवे तथा अन्य संगठनों 
की कोयला खानों के पड़ोस में शराब की दुकानें हैं। मुझे खेद है कि इस समय 
मेरे. पास इन दुकानों के खुलने के दिनों और घंटों की कोई सूचना नहीं है। 
परन्तु मैं वह सूचना प्राप्त ककूगा और सभा पटल पर रख दूंगा। 

(ख) नहीं | 

(ग) सरकार शराब तथा कोयला खानों में काम करने वाले कामगारों के 
स्वास्थ्य तथा उत्पादन के बीच संबंधों के बारे में सामान्य रिपोर्ट मंगाएगी। 


घ) आबकारी प्रशासन प्रांतीय विषय है। फिर भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार 
शराब की दुकानों के संबंध में आवश्यक सिफारिशों पर विचार करेगी | 


मुझे यह भी बताना चाहिए कि लगभग दिसंबर 944 में बिहार के कोयला 
क्षेत्रों में आसवनी शराब की खुदरा कीमतों में वृद्धि की गई और प्रांतीय सरकार 
बढ़ाई गई कीमतों के प्रभाव को देख रही है तथा उसके बाद ही शराब की 
उपयोगिता को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य कार्रवाई की जाएगी | बंगाल से गत 
वर्ष एक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि बंगला के कोयला 
क्षेत्र में शराब के अधिक पीने की उपयोगिता के कम साक्ष्य हैं। 


श्रीमत्ती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमान्‌ इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में, कि देश 
में कोयले की स्थिति अति गंभीर है और यह आवश्यकता है कि कोयले की खानों 
से अधिकतम उत्पादन किया जाए, ऐसी स्थिति में सरकार उन खानों के पड़ोस 
में शराब की दूकानें बंद करने के महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, चाहे यह प्रांतीय मामला 
ही क्‍यों न हो? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह कहने में आशंका है कि इस 
बारे में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया 
है। 


श्री जी. रंगैया नायडू : क्या मैं यह जान राकता हूं कि क्‍या स्थानीय 
सरकार की अनुमति से कोयला खानों के पड़ोस में शराब की दूकानें खोली गई 
थीं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में यह कहता हूं कि यह मामला प्रांतीय 
सरकार का है। 


विधानसभा वाद-विदाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 23 
33| 
*रेलवे कोयला खानों के कामगारों के बच्चों के लिए 
प्राथमिक विद्यालय 


47. श्रीमत्ती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) रेलवे के स्वामित्व वाली कोयला खानों में काम करने वाले खनिकों के 
बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल हैं, और यदि हां तो स्कूलों तथा उनमें से प्रत्येक 
में पढ़ने वाले छात्रों - लड़के और लडकियों की संख्या कितनी है; 


ख) क्या जून, 4939 से इन स्कलों और छात्रों की संख्या बढ़ी है या घटी 


है और अब क्या अन्तर है, 

(ग) क्‍या इन स्कूलों में सह-शिक्षा होती है और क्‍या इन स्कूलों के स्टॉफ 
में महिला अध्यापिकाएं हैं; 

(घ) क्‍या इन स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है; यदि नहीं तो क्‍यों 
नहीं; 

(ड) क्या ये स्कूल पूर्णतः या आंशिक रूप से कोयला खान प्राधिकारियों अथवा 
किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के प्रबंध में है; और 


(च) इन स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए सरकार क्‍या कदम 
उठा रही है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। मुझे खेद है कि मेरे पास 
ऐसी कोई सूचना नहीं है कि स्कूलों की संख्या क्‍या है परन्तु मैं यह सूचना प्राप्त 
कर लूगा। जहां तक खानों में काम करने वाले कामगारों के उन बच्चों की संख्या 
का प्रश्न है जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं, उनकी संख्या एकत्र करना सरल 
काम नहीं है क्‍योंकि इन स्कूलों में बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। 





(ख), (ग) और (घ) मेरे पास कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं सूचना एकत्र करूंगा 
और सभा पटल पर रख दूंगा। 


(ड) इन स्कलों का प्रबंध उस हजारीबाग कोयला खानों के बोर्ड द्वारा किया 
जाता है जिसे रेलवे की कोयला खानों द्वारा वित्तीय योगदान किया जाता है। 
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(च) शैक्षिक सुविधाओं का प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों का 
होता है। 

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमन्‌ू, माननीय सदन ने किसी अन्य दिन 
यह बताया था कि एक कल्याण समिति है। क्‍या मैं यह पूछ सकती हूं कि माननीय 
सदस्य ने उन सुझावों की ओर ध्यान दिया है जो मैंने अपने इस प्रश्न में दिए 
हैं तथा खान में कार्य करने वाले कामगारों के उन बच्चों का भी रिकार्ड ले सकेंगे 
जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कल्याण समिति की इसमें रुचि लेने और 
इस मामलें में कार्यवाई करने में कोई अवरोध नहीं है। 

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमन्‌, में यह जानना चाहती हूं कि क्‍या 
सरकार समिति को अनुदेश देगी कि उसे इन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, सरकार ऐसा कर सकती है। ऐसा 
कुछ भी नहीं है जो समिति को ऐसा करने के लिए अवरोध प्रस्तुत करे | 
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*सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवा अध्यादेश 
का लागू किया जाना 





[485. श्री एन.एम. जोशी : क्‍या माननीय भ्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि: 

(क) क्‍या आवश्यक सेवा अध्यादेश सभी सरकारी कर्मचाश्यों पर लागू होता 
है; और 

(ख) क्‍या सरकार के पास इस आशय के विरोध हैं जिनका संबंध आवश्यक 
सेवाएं (रख रखाव) अध्यादेश ॥, 945 की धारा $ और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग 
से है। इन धाराओं का संबंध सम्राट के उस दायित्व से है कि यथोचित कारण 
के अभाव में सम्राट के कर्मचारियों की सेवाएं भंग न की जाएं अथवा विशिष्ट 
प्राधिकारी को कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने 
के लिए नियम जारी किए जाएं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) नहीं | 


*+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय)) खंड 2, [9+5, 29 मार्च, [945 पृष्ठ 2245 
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श्री एन.एम. जोशी : क्‍या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने ऐसे कदम 
क्यों नहीं उठाए जो आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र का प्रश्न यह था कि 
क्या विरोध प्राप्त हुए हैं? 

श्री टी.एस. अविनाशलिगम चेड्रियार : .................... ..में यह संख्या 3 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (भ्रम सदस्य) : मुझे इस बात का खेद है 
कि में यहां उस समय सुनने के लिए नहीं था जब मेरे माननीय मित्र श्री अविनाश- 
लिंगम चेट्टियार ने यह बातें उठाई थीं परन्तु उन्हें मैं यह बताना चाहूंगा कि ये 
क्वार्टर स्थायी है। 

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेडियार : क्‍या वे सभी स्थायी हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां और इस बात की आवश्यकता 
हुई कि हमें यह निर्माण कार्य करने पर बाध्य होना पड़ा.......... 

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : में यह जानता हूं। मैं यह भी जानता 
हूं कि मेरे माननीय मित्र इस विषय में भाषण दे सकते हैं। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार से यह एक बड़ा लाभ है कि 
इतनी अधिक राशि अस्थायी आवास गहों के निर्माण में व्यय की जा रही है, हमें 
इस बात में सफलता मिली है कि कम से कम इन क्वार्टरों को स्थायी आवास-गहों 
में बदल दिया जाए जिससे अधिकांश लिपिकों को आवास-गृह मिल सकें जो 
सचिवालय में काम कर रहे होंगे। 
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*करोलबाग, दिल्‍ली में मस्जिद के चारों ओर 
दीवार का निर्माण 


मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 

(क) क्‍या वह इस बात से अवगत हैं कि दिल्‍ली मुस्लिम वक्‍फस ऐक्ट (शा, 
943) के अधीन सुन्नी मज्लिस-ए-अवकाफ की स्थापना की गई है, यदि हां तो 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड +, 94५, 2 अप्रैल ।945, पृष्ठ 2304 
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क्या ऊपर बताए गए सुतन्नी मज्लिस-ए-अवकाफ दिल्ली प्रांत के सभी वक्‍फ का 
एकाकी प्रशासक है; 

(ख) क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में निर्मित सरकारी 
क्वार्टरों के समीप नई दिल्‍ली स्थित करोलबाग क्षेत्र में कब्रिस्तान और एक पुरानी 
मस्जिद मौजूद है तथा मुसलमान उसमें नामाज़ अदा करते हैं; 


(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऊपर बताई गई मस्जिद 
के चारों ओर दीवार बनाकर उसके घेरने का इरादा करते हैं और इस प्रकार 
मुसलमानों को इसके अन्दर प्रवेश करने से रोकते हैं जहां मुसलमान अपनी नमाज 
अदा करते हैं; 


अमन 


(घ) क्या उनके विभाग ने सुन्नी-ए--अवकाफ से मस्जिद में चारों ओर दीवार 
बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली है, 


(छ) क्‍या यह सच है कि ऊपर बताई गई मस्जिद में मुसलमान को अपनी 
नमाज अदा करते समय आपत्ति उठाने वाले ठेकेदार और ऊपर बताएं गए केंद्रीय 
लोक निर्माण विभाग के कामगार हैं जो अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ 
सम्बद्ध हैं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 


(ख) मैं किसी पुरानी मस्जिद के मौजूद होने के तथ्य से अवगत नहीं हूं परन्तु 
करोल बाग में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप पुराना व प्रयोग न किया जाने 
वाला कब्रिस्तान दिखाई देता है। परन्तु मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि इस क्षेत्र 
के खुद मुस्लिम निवासियों ने हाल ही में एक पक्‍का चबूतरा बना लिया है और 
उसके ऊपर छप्पर डाल लिया है तथा इस क्षेत्र को घेर लिया है तथा वे इसी 
स्थान पर अपनी नमाज अदा करते हैं। 

(ग) स्थानीय प्रशासन से परामर्श करके सरकार ने इस क्षेत्र को घेरने के 
लिए एक दीवार के निर्माण का प्रस्ताव किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर 
मुसलमान अथवा हिन्दू अपना अधिकार न कर लें। मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों 
से प्राप्त अभ्यावेदन का आदर करते हुए इस प्रस्ताव को तब तक आस्थगित कर 
रखा है जबतक कि इसमें निहित वैध मामलों को न निपटाया जाए। 

(घ) प्रश्न (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता। 

(ड) माननीय सदस्य प्रश्न (ग) के गेरे उत्तर को देखें। 

(य) माननीय सदस्य प्रश्न (ग) के मेरे उत्तर को देखें । 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 27 


सर मोहम्मद यामीन खां : उझब माननीय सदस्य यह बताते हैं कि सरकार 
ने दीवार बनाने का निर्णय किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर चलने से लोग 
रूकें, क्‍या में यह जान सकता हूं कि यह सरकारी भूमि कैसे हो गई? जब 
यह कब्रिस्तान है तो माननीय सदस्य यह क्‍यों कहते हैं कि यह सरकारी भूमि 
है? 


माननीय डा. बी.आर, अम्बेडकर : जैसा कि इस समय परामर्श दिया गया 
है, सरकार इस भूमि को सरकारी भूमि मानती है; परन्तु मैं इस बारे में कानूनी 
सलाह ले रहा हूं। 

सर मोहम्मद यामीन खां : क्‍या माननीय सदस्य सभी अंग्रेजी कब्रिस्तान और 
हिंदू श्मशान भूमि को सरकारी भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बारे में कानूनी 
सलाह लें रहा हूं। 

सर मोहम्मद यामीन खां : परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि वहां 
कब्रिस्तान है और इसके साथ ही उस भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सरकार 
को परामर्श दिया गया है। 

सर मोहम्मद यामीन खां : किसके द्वारा यह परामर्श दिया गया है? 

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य ने पहले ही 
बताया है कि वह इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं? 


सर मोहम्मद यामीन खा : उन्हें किसका परामर्श मिला है? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उन व्यक्तियों के द्वारा परामर्श मिला हे 
जो सरकार को परामर्श देने के अधिकारी हैं। 


मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने 
उस भूखंड को अधिग्रहीत किया है जिसे माननीय सदस्य कब्रिस्तान और मस्जिद 
का केन्द्र बताते 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह अनावश्यक है कि उस भूमि का 
अधिग्रहण किया जाए। 
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*गैर-भारतीयों की लोक उपयोगिता सस्थाए 

59. श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्डियार : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) भारत में ब्रिटिश और अन्य गैर-भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाओं 
की संख्या क्‍या है; और 

ख) क्‍या इन लोक उपयोगिता संस्थाओं का अधिग्रहण करने के कभी प्रयत्न 
किए गए? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकज्र 
की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी। 
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*भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की 
लेखा-परीक्षा 
।596. श्री के.वी. जिनाराजा हेगड़े : कया माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि : 

(क) क्‍या भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा 
महा-लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा की जाती है; 

(ख) क्‍या लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां माननीय श्रम सदस्य के कार्यालय 
को अवलोकन और कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं और क्‍या इस प्रकार की प्रतियाँ 
गत दो वर्ष में प्राप्त हुई हैं. यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गईं; 

(ग) क्‍या यह सच है कि गत रिपोर्टों में कागज के लेखाओं में गंभीर कमियां 
बंताई गई हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई; यदि हाँ तो उसके कारण 
क्या हैं; और 

(घ) क्‍या नई दिल्‍ली स्थित मुद्रणालय की गत दो वर्ष की लेखा-परीक्षाओं की 
रिपोर्टो में से प्रत्येक रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है? 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, [945, + अप्रैल, 945 पृष्ठ 2428 
* चही, पृष्ठ 243] 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा 
महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और अन्य लेखाओं क॑ महालेखाकार द्वारा की जाती 
है जो उसकी ओर से कार्य करते हैं। 

(ख) लेखा-परीक्षा द्वारा रिपोर्ट विभागों के अध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं। 
भारत सरकार को कंवल महत्वपूर्ण बातों का संदर्भ दिया जाता है अथवा ऐसे मामले 
बताए जाते हैं जिनके बारे में कोई समझौता नहीं हो पाता। 

(ग) वर्ष 942-43 की रिपोर्ट में ऐसी कुछ कमियों को बताया गया है जो 
रजिस्टर में अशुद्ध प्रविष्टियों के कारण हुई हैं। यह मामला अभी तक विचाराधीन 
है। वर्ष [943-44 की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा नियंत्रक, मुद्रण और 
लेखा-सामग्री, भारत द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। 

(घ) नहीं | महालेखाकर, केन्द्रीय राजरच द्वारा वर्ष के विनियोग लेखाओं में महत्वपूर्ण 
बातें सम्मिलित की जाती हैं। इन लेखाओं की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती 
है और उनकी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। 

श्री के.वी. जिना राजा हेगड़े : क्‍या इस प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में 
में यह जान सकता हूँ कि क्‍या माननीय सदस्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सदन की 
मेज पर रखेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं श्रीमन, यह आवश्यक नहीं है। इन्हें 
लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सम्मिलित किया गया है। 

श्री के.वी. जिना राजा हेगड़े : क्‍या मैं यह जान सकता हूँ कि इन लेखा-परीक्षा 
रिपोर्टों की लोक लेखा समिति रिपोर्टों में पूर्णतया सम्मिलित किया गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस रिपोर्ट के ऐसे भाग लोक लेखा समिति 
में सम्मिलित किए गए हैं जिनकी आवश्यकता लोक लेखा समिति के लिए है। 
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“केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिन्हें 
क्वार्टर नहीं मिले 


606, सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि दिल्‍ली और नई दिल्‍ली में सेवारत उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का 
प्रतिशत क्‍या है जिन्हें 600 रुपये से कम वेतन मिलता है और जिन्हें अभी तक 
कोई सरकारी आवास नहीं मिला है; 
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(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 600 रुपये 
से कम है, को उसके क्वार्टर से वंचित नहीं किया जाता जब वह अपने वर्ग से 
पदोन्नति प्राप्त कर लेता है और जब तक उसे उच्चतर टाइप का आवास उपलब्ध 
न कराया जा सके : 

(ग) क्‍या सरकार दिल्‍ली और नई दिल्‍ली के उन सरकारी कर्मचारियों की 
संख्या बताएगी जिनके पास क्वार्टर थे परन्तु र्न्तु उन्हें तकनीकी आधार पर क्वार्टर 
से वंचित कर दिया गया, उदाहरणार्थ उन्हें कृषि संस्थान, पूसा, भारत सरकार 
मुद्रणालय, नई दिल्‍ली, ए.जी. टी. एण्ड टी. आदि से भारत सरकार के मुख्य 
सचिवालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) लगभग 65 प्रतिशत | 

(ख) जी हाँ। 

(ग) आवश्यक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इस अवस्था में ऐसी सूचना 
का एकत्र किया जाना निहित श्रम को संगत नहीं ठहराएगा परन्तु मैं माननीय 
सदस्य को सूचित करूंगा कि भारत सरकार मुद्रणालय, कृषि अनुसंधान संस्थान 
और ए.जी.सी. एण्ड टी. कार्यालय से स्थानान्तरित कर्मचारियों, जिनके लिए अलग 
क्वार्टरों का पूल है, के मामले में किसी भी अधिकारी को नई दिल्‍ली में एक 
सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में स्थानान्तरित होने पर अपने 
क्वार्टर को खाली करने की आवश्यकता नहीं है। 


2 
*नई दिल्‍ली में दूसरे कार्यालय से 


स्थानान्तरित होने पर क्वार्टरों से वंचित 
सरकारी कर्मचारियों की दशा 


607. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय अ्रम सदस्य यह बताना चाहेंगे कि 
क्या यह सच है कि काफी मामलों में, जहाँ सरकारी कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों 
से वंचित किया गया है, संबंधित व्यक्तियों की दिल्‍ली और नई दिल्ली में केंद्रीय 
सरकार के अधीन स्थायी नीकरी का कल कार्य-काल पंद्रह वर्ष या इससे अधिक 
वर्ष का है 

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन 
सरकारी कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी आवास प्राप्त करने 
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से पूर्व प्रारंभ में कई वर्ष तक क्वार्टर की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अपने सेवा 
काल के दौरान फिर सरकारी आवास मिलने का कोई अवसर प्राप्त न होगा; 

(क) क्या यह सच है कि परंपरागत और गैर परंपरागत क्वार्टरों का भेद समाप्त 
कर दिया गया है ताकि दिल्‍ली और नई दिल्‍ली में सरकारी कर्मचारियों को आवास 
मिलने का कार्यक्षेत्र बढ़ सके; 

घी क्‍या सरकार ऊपर बताए गए (क) और ख) में दिए गए सरकारी 
कर्मचारियों के बारे में विचार करने का प्रस्ताव करती है और दिल्‍ली और नई 
दिल्‍ली में केन्द्रीय सरकार की सेवा-अवंधि को आवास आवंटन के लिए उन्हें राहत 
देने के लिए विचार करती है; और यदि हां तो क्यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित 
प्रश्न संख्या 4606 के भाग (ग) के उत्तर की ओर आकषित किया जाता है। 

(ख) अन्तिम प्रश्न के नेरे उत्तर में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया 
है, उन्हें क्वार्टर के लिए सामान्य पूल में अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी 
पडेगी परन्तु उन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह मैं नहीं बता सकता। 

(गे) जी हां। 

(घ) सामान्य पूल में सदैव कूल सेवा की अवधि निर्णायक होती है। सरकार 
अपने कर्मचारियों के विशेष ग्रुपों के पक्ष में इस नियम के परिवर्तन को न्‍्याय-संगत 
नहीं समझती। 
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“दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में रहने 
वाले कर्मचारियों से खस-खस टट्टियों क॑ लिए 
आवेदन-पत्र 
3. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय अम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि क्‍या वह श्य से अवगत हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में दिल्‍ली और नई दिल्‍ली 
के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकृत आवार्सों के लिए खस-खस टट्टियों की सप्लाई 
के संबंध में औपचारिक आवेदन-पत्र अपर मुख्य अभियंता (पश्चिम क्षेत्र), केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग के परिपत्र ज्ञापन संख्या डब्ल्यू ।/3708 दिनांक 20 फरवरी, 945 


और संख्या डब्ल्यू ।/3708 दिनांक 3 मार्च, 4945 के अनुसार 20 मार्च, 4945 तक 
मांगे गए थे क्‍ 
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जी 


(ख) क्‍या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु का आवंटन ([945) 
अभी समाप्त नहीं हुआ है; 

ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्‍या माननीय श्रम सदस्य उन 
सरकारी कर्मचारियों के लिए खस-खस टट्टियों के हेतु आवेदन पत्र देने की तारीख 
बढ़ाना चाहते हैं जिन्हें अप्रैल, 945 में क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे परन्तु जिनके 
पास आज क्वार्टर नहीं है; और यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) नवीनतम नियमों के अधीन सामयिक आवर्टंन बंद कर दिए गए हैं। अतः 
यह प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) सरकारी कर्मचारी जिनके पास अभी सरकारी क्वार्टर नहीं हैं और जिन्हें 
अप्रैल में सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे, अप्रैल के अंत तक खस-खस 
टटट्टियों के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं यद्यपि इस प्रकार की टट्टियों की सप्लाई 
में आवश्यक रूप से कूछ देर हो जाएगी। 


३3३39 
*अ्रम विभाग द्वारा खोले गए तकनीकी केंद्र 


697, डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा खोले गए उन तकनीकी केंद्रों की संख्या 
क्या है जो (0) मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं. ()) गैर-मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध 
हैं, और (0) किसी भी इंजीनियरी संस्थाओं से संबंधित न होकर स्वतंत्र संस्थाओं 
से सम्बद्ध हैं; 

(ख) (॥) के अंतर्गत कितनी संस्थाएं मुस्लिम प्रशासन के अन्तर्गत हैं और 
कितनी संस्थाएं गैर-मुस्लिम प्रशासन के अंतर्गत हैं: और 

(ग) क्‍या माननीय सदस्य (0), (४) और (४) वर्गों में दिए गए तकनीशियनों 
के लिए इन सभी केन्द्रों के नाम समा पटल पर रखेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) (6) 5, (0) 74, (४४) यदि स्वतंत्र 
संस्थाओं का अर्थ निजी संस्थाओं से है तो उनकी संख्या 36 है। 
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(ख) 36 में से 2 संस्थाएं विशुद्ध रूप से मुस्लिम प्रशासन के अन्तर्गत हैं। 


(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। 


विवरण 

।. मुस्लिम ससथाओं से सम्बद्ध टेक्निकल प्रशिक्षण केंद्र : 

(क) इंजीनियरी : (0) अब्दुल्ला फजल भाई टेक्नीकल इन्स्टीटयूट, सेण्ट 
जेवियर कॉलेज, बम्बई। 

(॥) एंग्लो -- अरेबिक कॉलेज टेक्नीकल इन्स्टीटयूट, दिल्‍ली । 

(॥) मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, अलीगढ़ | 

(ख) गैर-इंजीनियरी : (४) अंजुमन इंडस्ट्रियल सकल, मद्रास। 

(५) शिक्षा इटरमीडिएट कॉलेज, लखनऊ । 

2. गैर-मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध टेक्निकल ट्रेनिंग सेण्टर्स एसोसिएशन: 
(प्रातीय, सरकारों और रियासतों तथा रेलवे वर्कशाप्स द्वारा चलाई गई संस्थाओं 
से सम्बद्ध केन्द्रों को छोड़कर) 

(क) इजीनियरी : () बी.पी. चौधरी टेक्निकल स्कूल, कृषि नगर। 

() कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, बंगाल | 

(॥) डी.जे. इंडस्ट्रियल सकल, राजशाही | 

(५) डॉन बोस्कों टेक्निकल स्कूल, कृषि नगर । 

(०) आईं.जी.एन. कम्पनी लिमिटेड, सोनाचारा वर्कशाप, नारायणगंज | 

(४) के.के. टेक्निकल सकल, माईमेनसिंह | 

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : ये टेक्निकल केन्द्र किस प्रकार के 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ये ऐसे केन्द्र हैं जहां टेक्निकल ट्रेनिंग 
दी जाती है। 


श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्डियार : किन उद्योगों के लिए? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कई ट्रेडों के लिए| 
सर मोहम्मद यामिन खां : क्‍या उनमें अलीगढ़ भी एक है? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, निश्चय ही। 
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340 
“युद्ध तकनीशियनों के डिपो अथवा 
स्वागत केन्द्र का खोला जाना 


।698., डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्‍या माननीय श्रम सदस्य युद्ध तकनीशियनों 
के डिपो अथवा स्वागत केन्द्र के खोले जाने के बारे में विचार कर रहे हैं? यदि 
हां तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : भारत सरकार ऐसे प्रत्येक केंद्र में एक 
स्वागत डिपो खोलने का प्रस्ताव करती है जहां सिविलियन रंगरूट प्रशिक्षण के 
लिए चुने जाने के बाद प्रशिक्षण केन्द्र में भेजे जाने के पूर्व अल्पावधियों के लिए 
भेजे जा सकते हैं। पहले ही से स्वीकृत स्वागत डिपो, उनकी क्षमता और स्थिति 
के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा जाता हेै। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्‍या कई केंद्र हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य विवरण देख सकते हैं 
और स्वयं स्थिति का पता लगा सकते हैं। में सभा पटल पर एक विवरण रखता 
हू 

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : स्वागत केंद्रों की कुल संख्या क्‍या है 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यहां गणना नहीं कर सकता। 


सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) : माननीय सदस्य सभा पटल 


पर रखे विवरण से अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं| 
डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह बडी सूची नहीं है। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह बडी सूची है। में पूरी सूची तब तक 
नहीं पढ़ सकता जब तक श्रीमन्‌ मुझे इसे पढ़ने की अनमुत्ति न दें। भारत सर्किलों 
में विभाजित है अर्थात्‌ उत्तरी सकिल, केन्द्रीय सर्किल, उत्तरी-पूर्वीय सर्किल, 
दक्षिण-पूर्वी सर्किल, पूर्वी सर्किल, पश्चिमी सकिल और दक्षिणी सर्किल । 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : उनके मुख्यालय कहां-कहां हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रशिक्षण के लिए हेड क्वाटर्स अथवा केन्द्र 
इस प्रकार हैं : 
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उत्तरी सर्किल - लायलपुर और सोनीपत; 
केन्द्रीय सकिल - दिल्‍ली, अकोला अथवा नागपुर; 


उत्तरी-पूर्वीय सकिल - अलीगढ़; 

दक्षिण-पूर्वीय सर्किल - गुलजार बाग (पटना) और कटक; 
पूर्वीय सकिल - हुगली; 

पश्चिमी सकिल वोरीवली (बम्बई) और हुबली; और 
दक्षिणी सकिल - मद्रास, बेवाड़ा, तिवेन्द्रम और कोयम्बटूर | 


34] क्‍ 
*यू.पी. टेक्निकल ट्रेनिग सेण्टर्स को पॉलीटेक्निक में 
विकसित किया जाना 


99, डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बत.ने 
की कृपा करेंगे कि यूपी. में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स को सरकार पॉलीटेक्निक में 
विकसित करने पर विचार कर रही है; 

“क) क्‍या यह सच है कि सरकार ने टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स को पॉलीटेक्निक 
में विकसित करने के लिए दो स्थान अर्थात्‌, दयालबाग और बनारस विश्वविद्यालय 
का चयन किया है; और 


(व) क्या यह सच है कि अलीगढ़ को मुस्लिम लीग पार्टी के विशेष अनुरोध 
पर सूची में शामिल कर लिया गया था; क्‍या यह सच है कि निरीक्षकों और 
सलाहकारों में से एक सदस्य मुस्लिम है जो युद्ध तकनीशियनों की देखरेख करता 
है; और यदि उत्तर नकारात्मक है तो मुस्लिम निरीक्षकों की संख्या क्‍या है? 





माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (की) इस समय ट्रेनिंग सेंटर को 
पॉलीटेक्निक में विकसित करने की कोई योजना, संयुक्त प्रति आदि श्रम विभाग 
के विचाराधीन नहीं है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए किसी केन्द्र के चयन करने 
का प्रश्न नहीं उठता। 

(खो ऊपर बताए गए (क) के उत्तर की दृष्टि से (ख) के अधीन प्रश्न के 
प्रथम भाग पर विचार नहीं किया जा सकता। भाग (ख) के शेष भाग के संबंध 
में तकनीकी प्रशिक्षण योजना (टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम) के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षकों 
में से कोई भी निरीक्षक मुस्लिम नहीं है और ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं है जिन्हें 
सलाहकार” की पदवी दी गई हो। 


*+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 945, 9 अप्रैल 945 पृष्ठ 264 


36 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाहमय 
३342 
*ओद्योगिक स्थापनाओं में केंटीन और 
केफेटेरिया खोला जाना 
700. सर के.बी. जिना राजा हेगडे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि : 
(क) क्या सरकार नियोक्ताओं द्वारा सभी औद्योगिक स्थापनाओं में केंटीन और 


केफेटेरिया खोले जाने को प्रोत्साहित कर रही है, जहां सस्ती दरों पर भोजन 
उपलब्ध कराया जाए 


(ख) वर्ष ]944-45 में देश में इस प्रकार की कितनी कैंटीन और केफेटेरिया 
खोली गई 

(ग) क्‍या सरकार ने देश में आडीनेंस फैक्टरियों के कामगारों को ऐसे लाभ 
गा हे 

'घ) क्‍या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि आराबनकाडा फैक्ट्री के 
कामगारों ने सरकार से इस प्रकार के लाभ मांगे हैं; और 

(ड) क्‍या सरकार आराबनकाडा के कामगारों को इस प्रकार के लाभ देने का 
विचार रखती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। 

(ख) केफेटेरिया से अलग विशेष रूप से केंटीन के आंकड़े नहीं रखे जाते 
हैं। उपलब्ध सूचना से यह विदित होता है कि वर्ष 94+4 के समाप्त होने तक 
पका हुआ भोजन सप्लाई करने के लिए 35 संस्थापन थे और शेष संस्थापनों 
में जलपान उपलब्ध कराया जाता था। 

(ग) जी हां। 

(घ) नहीं। 

(ड) फैक्ट्री में चाय और अन्य जलपान की बिक्री की व्यवस्था पहले से ही 
की गई हैं| कारखाने में भोजन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा 
यदि उसकी अधिक मात्रा में माँग हो जाती है। 
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श्री के.बी. जिना राजा हेगड़े : इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कितने 
कामगारों को आवेदन करना चाहिए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चय ही, यदि वे यह इच्छा प्रकट करते 
हैं तो उस पर विचार किया जाएगा? 

श्री के.बी. जिना राजा हेगडे : उन कामगारों की संख्या क्‍या है जिन्हें आवेदन 
करना चाहिए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक हमने इस प्रकार की माँग के 
लिए कोई भी न्यूनतम संख्या प्रस्तावित नहीं है। 


प्रो. एन.जी. रंगा : क्‍या कल्याण अधिकारियों का एक काम यह है कि वे 
अपने कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को 
प्रोत्साहित करें? | 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। 
343 
*भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के. 
मंहगाई भत्ते तथा वेतन-मान का बढाया जाना 


8706. काजी मोहम्मद अहमद काजमी : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि (8) क्‍या भारत सरकार के मुद्रणालयों की यूनियनों ने अपनी 
फेडरेशन बना ली है; (9) क्या भारत सरकार मुद्रणालय की यूनियनों क॑ फेडरेशन 
की कार्यकारी समिति ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें मुद्रणालय के कर्मचारियों 
की कठिनाई की दुःखद कहानी का वर्णन किया गया है तथा उनके मंहगाई भत्ता 
और वेतनमान को बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं; और 

(ख) यदि (क) के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या इस वक्तव्य के जारी होने 
के समय से इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है, यदि नहीं तो वह कार्रवाई 
कब और किस प्रकार करेंगे और यदि कार्रवाई नहीं करेंगें तो क्‍यों? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) (3) और (४) जी हां। 


ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन हैं। 
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344 
*अभ्रक की खानों में भारतीय हितों की सुरक्षा 


[709. प्रो. एन.जी. रगा : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या उनका ध्यान 6 माच, 945 को फ्री प्रेस जर्नल में छपे “इंडिया 
चीफ प्रोड्यूसर ऑफ माइका” (अभ्रक का मुख्य उत्पादक भारत) शीर्षक के अन्तर्गत 
प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि ब्रिटिश और 
अमरीकी हित भारत की अमश्रक खानों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगे हैं; 


(ख) यदि यह सच है तो सरकार इस समय अभ्रक उद्योग में लगे लोगों के 
अधिकारों के बारे में क्‍या सुरक्षा साधन अपना रही है और उन भारतीय संयुक्त 
स्टॉफ कम्पनियों के अधिकारों के बारे में क्‍या सुरक्षा साधन अपना रही है जिन्होंने 
अभ्रक के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं; 

(ग) भारत में अभ्रक खानों में कितनी भारतीय संयुक्त स्टॉक कम्पनियां रुचि 
लेती हैं; 


(घ) पूंजी इश्यू के नियंत्रण द्वारा कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं कि अप्रक 
के संबंध में नई कम्पनियों के रूप में उन्हें रजिस्टर किया जाए और इस बारे में 
कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई हैं तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और 

(ड) क्‍या सरकार का यह प्रस्ताव है कि भारतीयों को अभ्रक के संबंध में 
अधिकारों के लिए यह आश्वासन दिया जाएगा कि अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश और 
अमरीकी स्वत्वाधिकारियों की धमकी से उन्हें बचाया जाएगा कि उन्हें उनके वर्तमान 
अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा? 

माननीय डॉ. थी.आर, अम्बेडकर : (क) ॥6 मार्च, 945 के फ्री प्रेस जर्नल 
में सम्बन्धित लेख नहीं मिला। 


(ख) प्रश्न नहीं उठता | 

(ग) 3] मार्च, 943 को अंत होने वाली अवधि के लिए प्राप्त वार्षिक विवरणी 
के अनुसार संख्या बीस है। इसके बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है। 

(घ) पूंजी इशू के परीक्षक द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए हैं और कूछ 
मामलों में अनुमति दी गई है। संबंधित विभाग की यह प्रथा नहीं है कि उन फर्मों 
के नाम बताए जाए जिनके काम-धाम को वह देख रहा है। 
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(छ) सरकार यह आवश्यक समझती है कि भारतीय अभ्रक उद्योग को ठोस 
आधार उपलब्ध कराया जाए और वह भारतीय अभ्रक उत्पादक के सभी अधिकारों 
की सुरक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाने का इरादा रखती है। 

श्री मनु सूबेदार : क्‍या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार ने इस बात का 
प्रयत्न क्यों नहीं किया कि छोटे-छोटे अभ्रक उत्पादकों को अपने पर्यवेक्षण तथा 
मार्गदर्शन में सम्मिलित किया जाए और वे विदेशी स्वत्वाधिकारियों के लिए क्‍यों 
मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हम कोई भी कदम उठाने का प्रस्ताव 
नहीं करते जब तक हमें उस समिति की रिपोर्ट न मिल जाए जिसे हमने नियुक्त 
किया है। 

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार छोटे भारतीय अधिकारों को इन विदेशी स्वत्वाधि 
कारों द्वारा खरीदे जाने की अनुमति देगी? 

माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : मैं इस मुद्दे के बारे में पूर्ण निर्णय नहीं 
करना चाहता । 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा :' इस बीच इस उद्योग का क्‍या होने वाला है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस मामले में अधिक डरने की कोई बात 
नहीं है। 

श्री मनु सूबेदार : क्‍या सरकार सदन को कोई आश्वासन देना चाहेगी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम सभी 
आवश्यक उपाय करेंगे | 

*तीमारपुर, दिल्‍ली के क्वार्टरों की बुरी दशा 

।722. श्री बद्री दत्त पाण्डे : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या तीमारपुर में सरकारी क्वार्टर अस्थायी रूप से बनाए गए थे 

(ख) क्‍या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि ये क्वार्टर अब बहुत बुरी 


हालत में हैं और यह आशंका है कि किसी भी समय इनमें से कुछ क्वार्टर गिर 
सकते ह स्‍ 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खड़ 4, 945, 9 3प्रैल 945, पृष्ठ 2630 
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(ग) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि तीमारपुर के क्वार्टरों की तुलना 
में नई दिल्‍ली में सरकारी क्वार्टर शत-प्रतिशत ठीक हालत में हैं; 

(घ) क्‍या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि तीमारपुर के सी टाईप के क्वार्टरों 
में पानी का केवल एक टैप है जबकि इसी प्रकार के नई दिल्‍ली के करवटरों 
में पानी के तीन से चार टैप उपलब्ध हैं; 

(ड) क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि क्‍या कोई भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 
या उच्चाधिकारी इन क्वार्टरों में यह देखने के लिए नहीं गया है कि प्रत्येक क्वार्टर 
की मरम्मत ठीक से हुई अथवा नहीं हुई है तथा कोई भी किरायेदारों की सुविधाओं 
को नहीं देखता; और 

च) सरकार उन लोगों से समान किराया क्‍यों लेती है जो अपर श्रेणी के 
क्वार्टरों में रहते हैं तथा वह नई दिल्‍ली के क्वार्टरों की तुलना में बहुत कम 
- सुविधाएं हैं? क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि इस मामलों की जांच की जाए 
और किराए को कम किया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हॉ। 

(ख) नहीं। परन्तु मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि इन क्वार्टरों की प्रायः मरम्मत 
कराने की आवश्यकता होती है। 

(ग) नई दिल्‍ली के क्वार्टर तीमारपुर के क्वार्टरों की तुलना में अधिक अच्छे 
हैं। . 

(घ) जी हा। 

(ड) नहीं। दूसरी ओर मेरी सूचना यह है कि इन क्वार्टरों का नियमित रूप 
से विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। उसी स्थल पर 
एक पूछताछ कार्यालय है जहां किराएदार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। 

(च) यह संभव नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों से एक ही प्रकार के क्वार्टरों 
के लिए अलग-अलग किराया लिया जाए चाहे कुछ क्वार्टरों में सुविधाएं कम ही 
क्यों न हों। तीमारपुर के क्वार्टरों का स्टैंडर्ड किराया नई दिल्‍ली के इसी प्रकार 
के क्वार्टरों की तुलना में कम है और इसके फलस्वरूप इन क्वार्टरों के अधिकांश 
किराएदार अपने वेतन के दस प्रतिशत भाग से कम अदा करते हैं। इन क्वार्टरों 
के किराए को कम करने का प्रश्न नहीं उठता। 

प्रोफेसर एन.जी. जंगा : क्‍या पुराने क्वार्टरों के लिए सुविधाओं को सुधारने 
के लिए कदम उठाए गए हैं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उन्हें पहले ही सुविधाएं दी जा चुकी हैं। 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर +] 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में बताया कि पानी 
के टैप और उच्च सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं। इन सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में इस मामले की जांच-पडताल करूगा। 
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*नई दिल्‍ली में स्थायी तौर पर रखे गए शिमला 
कर्मचारियों के आवास की कठिनाई 


800. श्री बद्री दत्त पाण्डे : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि शिमला के उन कर्मचारियों की संख्या क्‍या है जो नई दिल्‍ली में स्थायी 
तौर पर काम कर रहे हैं? 

(ख) क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि इन कर्मचारियों और उच्च कर्मचारियों 
को विभागों अथवा कार्यालयों की मुख्य शाखाओं से बहुत दूर स्थानान्तरित होने 
पर अधिक असुविधा महसूस की जाती है? 

(ग) क्‍या उनका प्रत्येक विभागीय यूनिट को एक ही भवन में स्थित करने 
का विचार है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है 
तथा इसके संग्रह करने में निहित समय और श्रम न्‍्यायसंगत नहीं लगते। 

(ख) हां। 

(ग) वर्तमान परिस्थितियों में यह सदैव संभव नहीं है कि किसी विशेष कार्यालय 
के सभी कर्मचारियों को एक भवन में स्थान दिया जाए। फिर भी इस बात के 
प्रयास किए गए कि यथासंभव इस सिद्धान्त का पालन किया जाए। 

347 
#भारतीय मजदूरों के फेडरेशन को सरकारी योगदान 
800, श्री बद्री दत्त पाण्डे : (क) क्‍या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि सरकार ने “द स्टोरी ऑफ ए सोर्डिड एपीसोड" (अधम घटना की कहानी) 
नामक पुस्तक देखी है जिसमें बताया गया है कि उनके विभाग द्वारा भारतीय 
मजदूर फेडरेशन के सचिव श्री एम.एन. राय को 3000 रुपये का अनुदान दिया 
गया और यह पुस्तक गणपतराम द्वारा प्रकाशित की गई; 


+ विधान सभा वाद-चविवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 945, १ अप्रैल 945, पृष्ठ 263| 
#” वही, 2 अप्रैल 945, पृष्ठ 2797 
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'ख) क्‍या सरकार लेखाओं का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे और यह 
बताएंगे कि यह राशि किस प्रकार व्यय की गई; क्‍ 

(ग) क्‍या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 3000 रुपये मासिक अनुदान 
चालू वर्षों के बजट में शामिल किया गया है और यदि हां तो अनुदान की मांगों 
में किस शीर्ष के अन्तर्गत इसे दिखाया गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मैंने पुस्तक नहीं देखी है। 

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान 2 नवम्बर ]944 को श्री लालचन्द नवल राय 
द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3] के उनके अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की 
ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 

(ग) जी हां; यह वर्ष 945-46 के अनुदानों की मांगों में शीर्ष “युद्ध-सी-५ 
से सम्बंधित विविध कार्य - युद्ध प्रचार पर व्यय सी-5$ (4) - मजदूरी का प्रचार" 
के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। 

श्री बद्री दत्त पांडे : माननीय सदस्य ने किसी अन्य दिन यह बताया था 
कि लेखाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा। वह ऐसा कब कर 
रहे हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इससे यह बात नहीं उभरती। 


श्री लालचन्द नवलराय : यदि माननीय सदस्य ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा 
है तो क्‍या मैं उन्हें यह बता दूँ कि दो पुस्तकें हैं जो एक दूसरे के विपरीत 
हैं। एक पुस्तक के लेखक भी जमना दास मेहता हैं तो दूसरी पुस्तक के लेखक 
श्री रॉव हैं। क्या माननीय सदस्य इन पुस्तकों को मँगवाएँगे और उनका अध्ययन 
करेंगे तथा तभी उन्हें विदित होगा कि दोनों पुस्तकों में विरोधाभासी कथन हैं? 
तब क्‍या माननीय सदस्य इस प्रश्न की गहराई में जाएंगे और यह पता लगाएंगे 
कि इस राशि को किस प्रकार व्यय किया गया, क्‍या यह राशि उन दोनों के 
बीच आधी-आधी बॉटी गई अथवा किस प्रकार क्‍या हुआ? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा यह प्रस्ताव नहीं है कि मैं इन पुस्तकों 
की खरीद पर अपना धन व्यय करूँ। यदि ये पुस्तकें मेरे पास भेजी जाएं तो 
मैं उन पुस्तकों का अध्ययन करूँगा । 

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्डियार : मुझे खेद है। मैं प्रश्न के भाग 'ग' 
का उत्तर नहीं समझ सका। क्‍या माननीय श्रम सदस्य दोहरायेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि अनुदान अनुदानों की माँगों 
में है। 
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श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्‍या अनुदान में वृद्धि की गई अथवा 
क्या यह वहीं राशि है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह वहीं राशि है। 

श्री लालचन्द नवलराय : यदि में इन पुस्तकों को भेजूं जो मेरे पास हैं तो 
क्या माननीय सदस्य इनका अध्ययन करेंगें? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मुझे समय मिलता है तो में इन 
पुस्तकों का अध्ययन करूँगा। 

श्री बद्री-दत्त पांडे : मेरे पूर्व प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य यह कैसे कहते 
हैं कि सदन के पटल पर लेखाओं का विवरण रखने का प्रश्न नहीं उठता जबकि 
प्रश्न में यह निश्चय ही कहा गया है कि लेखाओं का विवरण सदन के पटल 
पर रखा जाएगा कि किस प्रकार यह राशि व्यय की गई? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में प्रश्न को समझ नहीं पाया। 

श्री बद्रीदत्त पांडे : आपने अभी यह कहा कि सदन के पटल पर लेखाओं 
क॑ विवरण के रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता परन्तु जैसा कि भाग (ख) में बताया 
गया है, यह प्रश्न का निश्चित भाग है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है। मेरे पास जो सूचना है, 
मैं उसे सदन के पटल पर रखूँगा। 


34७ 
*अभ्रक जॉच-पड़ताल समितियों की 
नियुक्ति के लिए प्राधिकार 


[80[. श्री राम नारायण सिंह : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि प्रांतीय विधायी सूची की सातवीं अनुसूची के अनुसार भारत सरकार 
अधिनियम, 4935 की मद 27 में कहा गया है कि अभ्रक उद्योग प्रांतीय विषय 
है; और यदि हां तो क्या इस अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार भारत सरकार 
द्वारा मौजूदा अभ्रक जाँच-पड़ताल समिति का गठन हुआ है? 





माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे अपने उत्तर में कुछ और नहीं बढ़ाना 
है जो मैंने 20 नवम्बर, 944 को इस विषय पर श्री सत्य नारायण सिन्हा के 
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में कहा था। 


*# विधान सभा वाद-विवाद (कंन्द्रीयी, ,खंड +, 0+5, 9 अप्रैल 945, पृष्ठ 263] 


+4 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाह्नमय 
श्री राम नारायण सिंह : क्‍या में यह पूछ सकता हूँ कि क्‍या यह भारत सरकार 
द्वारा प्रांतीय सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण हैं? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, मैने जो उत्तर 
दिया था, उसमें मुझे कुछ भी नहीं जोड़ना है। 
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*ब्रिटिश अमेरिकन अभ्रक मिशन 


802. श्री राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि वर्तमान संयुक्त ब्रिटिश अमेश्किन अभ्रक मिशन किसकी पहल पर 
गठित किया गया: 


(ख) ऊपर बताए गए मिशन में ब्रिटिश और अमेरिकन प्रतिनिधियों की संख्या 
क्रमश: क्‍या है; 


(ग) मिशन के प्रयोजन और कारय॑ क्‍या हैं; और 

(घ) क्‍या यह अस्थायी साधन है अथवा क्‍या मिशन युद्ध के बाद भी स्थायी 
रूप से वलने के लिए है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह संयुक्त अभश्रक मिशन भारत सरकार 
और महामहिम की सरकार तथा महामहिम की सरकार और अमरीका की सरकार 
के परस्पर विचार-विमर्श के फलस्वरूप गठित किया गया। 

(ख) इसमें तीन ब्रिटिश और तीन अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि हैं। 

(ग) यह मिशन अपने मालिकों के अनुदेशों के अधीन संयुक्त एवं आवश्यक 
सभी अभ्रक की खरीद, निरीक्षण, स्वीकृति और भुगतान तथा प्रेरणा के लिए 
उत्तरदायी है। 

(घ) यह केवल युद्ध का साधन है। 

श्री रामनारायण सिंह : क्‍या मैं यह पूछ सकता हूँ कि भारत सरकार अथवा 
अभ्रक उद्योग को मिशन में प्रतिनिधित्व क्‍यों नहीं दिया गया? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह अनावश्यक है, यह केवल खरीद के 
लिए मिशन है। 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, 945, 9 अप्रैल ।945, पृष्ठ 2799 
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श्री एन.एम. जोशी : क्या में यह पूछ सकता हूँ की क्‍या यह सच है कि 
भारत में अभ्रक के मालिकों को जो कीमत अदा की जाती है, उससे कहीं अधिक 
कीमत पर अम्रक अमरीका में बेची जाती है। इस प्रकार अधिक लाभ होता है 
और यह अधिक लाभ कौन ले जाता है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के लिए नोटिस की 
आवश्यकता है। 
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*हिन्दू पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को श्रम 
अधिकारी आदि के रूप में नियुक्त किया जाना 
803. श्री एम. घियासुद्दीन : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि क्‍या हिंदू पिछड़ी जातियों यथा अहीर, गड़ेरिया, तेली, तंबोली, कहार, लोहार, 
बढ़ई और कूम्हार में से उपयुक्त उम्मीदवारों में से श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक, 
श्रम विधि सलाहकार और श्रम कल्याण समाज अधिकारी के पद पर नियुक्ति की 
गई है; (ये जातियां आनुवंशिक रूप से व्यावसायिक और कारीगर वर्गों की होती 
हैं और देश में इनकी जनसंख्या सोलह से सत्रह करोड़ तक हैं) और यदि नहीं 

है तो क्‍यों नहीं? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : तुरंत उपलब्ध सूचना से ऐसा लगता है 
कि इन विशेष वर्गों से कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। 
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*बोविन और अन्य तकनीकी योजनाओं के अन्तर्गत 
हिन्दू पिछड़े वर्गों क॑ उम्मीदवारों को सुविधाएं 


804. श्री एम. घियासुद्दीन : क्या माननीय श्रम सदस्य पिछड़े वर्गों यथा लोहार, 
बढ़ई, गड़रिया, कुम्हार और तेली के उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएँ देंगे जो 
आनुवंशिक रूप से व्यावसायिक तथा कारीगर वर्गों के लोग हैं और क्‍या उन्हें 
बोविन प्रशिक्षणार्थियों की योजना अथवा ऐसी ही अन्य टेक्निकल योजनाओं में भाग 
दिलाएंगे जो यदा कदा बनाई जाती हैं; और यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? 

# विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 945, 9 अप्रैल 945, पृष्ठ 269 


46 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाहमय 


माननीय डॉ, बी.आर. अम्बेडकर : सरकार ने पहले ही कदम उठाए हैं कि 
पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों आदि) के उम्मीदवारों को बोविन प्रशिक्षण योजना 
में भर्ती कराने में सहायता की जाए। राष्ट्रीय सेवा श्रमिक अधिकरण जो चुनाव 
करते हैं, को यह निदेश दिया गया है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में 
अलग-अलग प्रान्तों में लागू आदेशों का पालन करें और यह देखें कि विभिन्न 
संप्रदाय तथा वर्ग पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व पाते हैं। इसके अलावा अधिकारियों 
से यह भी कहा गया है कि वे अपने साथ अनुसूचित जाति के प्रभावशील गैर-- 
सरकारी व्यक्ति को शामिल कर लें और यदि आवश्यकता हो तो एक मुसलमान 
को शामिल कर लें जो उन्हें अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों 
के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। 
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*प्रातीय राष्ट्रीय श्रमिक सेवा अधिकरण में हिंदू पिछड़े 
वर्गों का प्रतिनिधि 


]805. श्री एम. घियासुद्दीन : क्या माननीय भ्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि क्या हिन्दू पिछड़े वर्गों में से कोई प्रतिनिधि प्रांतीय राष्ट्रीय श्रमिक सेवा 
अधिकरण में हैं; और यदि नहीं तो क्यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : भारत सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि 
राष्ट्रीय सेवा श्रमिक अधिकरणों में हिन्दू पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं। इन अधिकरणों में 
जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व न तो आवश्यक है और न व्यावहारिक ही। 


353 
#स्थायी श्रमिक समिति की पांचवी बैठक की 
कार्यवाहियो का सक्षिप्त-सार 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं 27 जून, 94+ को नई दिल्‍ली 
में आयोजित स्थायी श्रमिक समिति की पांचवीं बैठक की कार्यवाहियों के संक्षिप्त-सार' 
की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। द 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, ।045, 20 रूपम्बर 0945, पृष्ठ |000 
# वही, खंड |, 945, 2। जनवरी, 946, पृष्ठ 6] 
इन वाद-विवादों में मुद्रित नहीं किए गए परन्तु इनकी प्रतियां सभा के ग्रंथालय में रख दी गई हैं। 
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*छठे श्रमिक सम्मेलन की कार्यवाहियों का सक्षिप्त-सार 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (अम सदस्य) : मैं 27 और 28 अक्तूबर, 944 


को नई दिल्‍ली में आयोजित छठे श्रमिक सम्मेलन की कार्यवाहियों के संक्षिप्त-सार” 
की प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। 
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#रथायी अ्रमिक समिति की छठी बैठक की 
कार्यवाहियों का संक्षिप्त-सार 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं ॥7 मार्च, 4945 को नई 
दिल्‍ली में आयोजित स्थायी श्रमिक समिति की छठी बैठक की कार्यवाहियों के 
संक्षिप्त-सार७ की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। 


श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर (मद्गरास सत्तान्तरेत जिला और चित्तेर : 
गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : सूचना के लिए क्‍या मैं यह जान सकता हूँ कि इन कागजात 
को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में इतनी देर क्‍यों हुई जबकि ये कागजात 
27 जून, 944 और 27 तथा 28 अक्तूबर, 944 को तैयार थे? इन्हें गत विधान 
सभा में क्‍यों नहीं प्रस्तुत किया गया? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मैं 
इस मामले पर ध्यान दूँगा। 
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भारतीय खनन (संशोधन) विधेयक 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (अम सदस्य) : श्रीमन, में भारतीय खान 
अधिनियम, 923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की 
अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ। 


* वहीं खंड |, 2। जनवरी 946, पृष्ठ 6 

म# विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय) खंड ], 046, 2। जनवरी, 946 

७' इन वाद विवादों में मुद्रित नहीं किए गए परन्तु इनकी प्रतियां समा के ग्रंथालय में रख दी गई हैं। 
$ विधान सभा वाद-विवाद (केंद्रीय) खंड ।, [946, 30 जनवरी, 946, पृष्ठ, 247 


48 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


सभापति महोदय : प्रश्न यह है : 

कि भारतीय खान अधिनियम, 923 में और संशोधन करने वाले विघेयक 
को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।' 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्‌ मैं विधेयक पुरः:स्थापित करता हूँ। 
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*सरकारी कर्मचारियों के लिए 
अपर्याप्त आवास व्यवस्था 


24. श्री एम अनन्तशायनम आय्यंगर : क्‍या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) सरकारी विभागों में उन लिपिकों और सहायकों की संख्या कितनी है 
जिन्होंने क्वार्टों के लिए आवेदन किया है परन्तु उन्हें नई दिल्‍ली में आवास 
आवंटित नहीं किए गए हैं; 

(ख) उन अधीक्षकों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकारी क्वार्टर के लिए 
आवेदन-पत्र दिया है परन्तु उन्हें अभी तक आवास नहीं दिया गया है; 

(ग) नई दिल्‍ली और करोलबाग में अधिगृहीत घरों और फ्लैटों की संख्या 
कितनी है जो युद्ध के दौरान (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों को सौंपे गए 
हैं अथवा सौंपे जाने का प्रस्ताव है; 

(घ) नई दिल्‍ली और करोल बाग में उन घरों और फ्लैटों की संख्या कितनी 
है जो उनके मालिकों को | जनवरी, 946 को या इस तारीख से सौंपे गए 
हैं अथवा सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और 

(ड) जिन्होंने | जनवरी |945 से पूर्व आवास के लिए आवेदन-पत्र दिया 
है, उन्हें सरकारी आवास कब तक मिल जाने की आशा है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) क्यार्टरों के आवेदन-पत्रों 
को दो वर्गों में विभाजित किया जाता हैं, अर्थात्‌ - () अधिकारी जिन्हें 600 
रुपये से कम वेतन मिलता है; और (!) अधिकारी जिन्हें 600 रुपये या इससे 
अधिक वेतन मिलता है। सभी लिपिक, सहायक और कुछ अधीक्षक वर्ग (6) के 
अन्तर्गत आते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत आवेदन पत्रों की संख्या 6,256 है जिन्हें 


* वहीं, ५ फरवरी, 946, पृष्ठ, 247. 
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आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। उन लिपिकों और सहायकों अथवा अधीक्षकों 
की संख्या के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है जिन्होंने कवार्टरों के लिए 
आवेदन-पत्र दिए हैं परन्तु उन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं। 

(ग) ऐसे अधिकारियों के लिए नई दिल्‍ली और करोलबाग में लिए जाने वाले 
फ्लैटों की संख्या 88 है जो 600 रुपये से कम वेतन नहीं पाते हैं। 

घी जे, 

(ड) यह संभव नहीं है कि किसी आवेदक द्वारा क्वार्टर पाने की संभावना 
पर सूचना उपलब्ध कराई जाए क्योंकि यह स्थिति कई कारकों पर निर्भर होती 
है जिनके बारे में पूर्वाभास नहीं हो पाता यथा नई दिल्ली में तैनाती की तारीख 
क्या होगी, उसके वेतन की राशि, क्या वह अकेला है, विवाहित है अथवा परिवार 
के साथ है, उसकी विशेष प्रकार के क्वार्टर की वरीयता क्‍या है, आदि। 


35060 
*दिल्‍ली में अतिरिक्त सरकारी इमारतें 
25. श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि - 

(क) क्या इम्पीरियल सेक्रेटेरियट इमारतों के उत्तर और दक्षिण में और नई 
दिल्‍ली में अलग बैरक और इमारतें बनाई गई है ताकि वे अमरीकी, ब्रिटिश और 
भारतीय कर्मचारियों के उपयोग में रहें परन्तु अब ये इमारतें उपयोग के लिए बेकार 
हो गई हैं और यदि हां तो ऐसी कितनी इमारतें हैं; 

(ख) उल्लिखित (क) में इमारतों में कल कमरों की संख्या क्‍या है; 

(ग) क्‍या अब इनमें कोई भी कार्यालय स्थित हैं और यदि नहीं तो उनके 
- उपयोग के लिए क्‍या प्रस्ताव है; 

(घ) क्‍या यह प्रस्ताव है कि इन इमारतों को अभी अथवा निकट भविष्य में 
आवंटित किया जाए, ताकि यथावश्यक रसोईघरों और स्नानागृहों में कुछ परिवर्तन 
करके उन्हें 6) कार्यालय उपयोग और (॥) आवास गृह के लिए उपयोग किया जाए; 

(ड) यदि ऊपर (घ) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या अभी तक कोई क्वार्टर 
आवंटित किया गया है; यदि हां तो कितने क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, और 
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(च) विशेष रूप से तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रोड, क्वीन्‍्सवे और कनॉट प्लेस 
में अमरीकी बैरकों के साथ क्‍या किया जाना है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) मैं समझता हूँ कि माननीय 
सदस्य उन अस्थायी इमारतों का उल्लेख कर रहे हैं जो अभी तक भारत सरकार 
के अलावा अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिकार में थीं । 

सरकार को सौंपी गई ऐसी इमारतों के संबंध में आवश्यक सूचना अथवा 
आगामी तीन महीनों में सरकार के अधिकार में आने वाली इमारतों के सौंपे जाने 
की सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा है। 

(ग) मैं अपना उत्तर उन इमारतों के प्रश्न के इस भाग तक सीमित करता 
हूँ जो वास्तव में सरकार को सौंपी गईं हैं। यह उत्तर सकारात्मक है सिवाय उन 
इमारतों के, जो हाल ही में सौंपी गई और जो सरकार द्वारा आवश्यक थीं और 
यह प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा इन इमारतों का उपयोग किया जाएगा। 


(घ) मैं उन इमारतों के प्रश्न के इस भाग तक अपना उत्तर सीमित करता 
हूँ जो आगामी तीन महीनों में सौंप दी जाएंगी। इस प्रकार की इमारतों की 
आवश्यकता सरकार द्वारा होती है ओर यह प्रस्ताव है कि इन्हें किसी न किसी 
काम के लिए उपयोग में ज्ञाया जाए। 


ड) नहीं, प्रश्न के बाद के भाग का प्रश्न ही नहीं उठता। 


(च) तालकटोरा रोड और गुरुद्वारा रोड पर स्थित इमारतें सरकार द्वारा 
कार्यालय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही हैं और इनका उपयोग उस समय 
तक किया जाएगा जब तक सरकार को इन इमारतों की आवश्यकता है। जहाँ 
तक कनॉट प्लेस और कीनन्‍्सवे पर स्थित अमरीकी इमारतों का संबंध है, उनके 
निपटान के तरीके के बारे में विचार किया जा रहा है परन्तु सरकारी प्रयोजनों 
के लिए उनकी आवश्यकता हो सकती हे। 

आगामी तीन महीनों में नई दिल्‍ली में सरकार को सौंपी गई अथवा सौंपी 
जाने वाली इमारतों को दर्शाने वाला विवरण 

इमारत का नाम इस इमारत में उपलब्ध 

कमरों आदि की संख्या 

आई ब्लाक 74 

एम ब्लाक [0/ 

गुरुद्वारा रोड [()6 
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इमारत का नाम इस इमारत में उपलब्ध 
कमरों आदि की संख्या 


तालकटोरा बैरक ]4 बैरक 49,000 वर्ग फीट 
| बैरक 2,890 वर्ग फीट 
कार्यालय कमरे (8) 4,446 वर्ग फीट 
मनोरंजन हॉल 


जिसके साथ सटे हुए 
+ कमरे और डायनिंग 


हॉल 2,893 वर्ग फीट 
सेण्ट्रल विस्ता जोधपुर मेस 288 कमरे 
में अधिकारियों के क्वार्टर [2] 


(अप्रैल 946 में सौंपे जाने हैं) 
केनिंग रोड बैरक - 'बी' ब्लाक 6 बैरक (डबल) 62,406 वर्ग फीट 


(2.2.+6 को सौंपे जाने हैं) | बैरक 4,598 वर्ग फीट 
]0 ऑफिस रूम 4,566 वर्ग फीट 
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“दिल्ली और नई दिल्‍ली के टाउन प्लानिंग अधिकारी 
के रूप में श्री हार्कनेस की नियुक्ति 

26, श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि - 

(क) क्‍या यह सच है कि हाल ही में दिल्‍ली और नई दिल्‍ली के टाउन प्लानिंग 
अधिकारी के रूप में श्री हाकनेस की नियुक्ति की गई है; 

(ख) वे क्या शर्तें हैं जिन पर उनकी भर्ती की गई है; 

(ग) क्‍या भारत में इस पद के लिए विज्ञापन दिया गया था और क्‍या इस 
पद के लिए अर्हताप्राप्त अथवा योग्य भारतीयों के आवेदन-पत्र माँगे गए थे और 
यदि हां तो क्‍या कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए द 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड ।, 946, 5 फरवरी, 946, पृष्ठ 479 
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(घ) क्‍या यह नियुक्ति संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी, यदि नहीं 
है तो क्‍यों; 

(ड) क्या श्रम सदस्य ने श्री हार्कनेस को पद देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर 
लिया था कि आवश्यक योग्यता का कोई भी भारतीय उपलब्ध नहीं था; और 

(च) क्‍या श्री हार्कनेस को भारत जैसे देश में टाउन प्लानिंग का पूर्व अनुभव 
प्राप्त था अथवा क्‍या उनका अनुभव यूरोप और अन्य देशों तक सीमित था? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) यह पद तीन वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया और इस पद 
के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई थी| इस पद के लिए 2000 रुपये प्रति 
मास वेतन दिया जाता है। 

(ग) इस प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर सकारात्मक है। 

(घ) सर्वप्रथम यह पद संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया 
था परन्तु भारत में इस पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न था। 

(ड.) जी हां। 

(च) श्री हार्कनेस का अनुभव यूरोप और भारत के अलावा अन्य देशों तक 
सीमित है। 
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*विधान सभा के सदस्यों के लिए 
हाथ का बना हुआ कागज 
3. सेठ गोविंद दास : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे. 
कि क्या श्रम सदस्य यह प्रस्ताव करेंगे कि इस सदन के सदस्यों के लिए भविष्य 
में उपयोग और बिक्री हेतु ऐसा हाथ का बना हुआ कागज ही प्राप्त करेंगे जो 
सहकारिता के आधार पर संगठित संस्थाओं द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में तैयार 
किया जाता है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि इस सदन के सभी सदस्य हाथ के 
बने हुए कागज को स्वीकार करें और उसके उपयोग के लिए सहमत हाँ तो इस 
प्रकार का कागज उन्हें बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा जब यह कागज स्वीकार्य 
गुणवत्ता में प्राप्त हो । 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीयी, खण्ड ], ।945, 5 फरवरी, 946, पृष्ठ 48। 
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&»विधान-मंडल के सदस्यों के लिए कुए और 
अतिरिक्त आवास 
33. सेठ गोविन्द दास : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि क्‍या यह सच है कि केंद्रीय विधान-मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के 
लिए आवास हेतु बंगलों (कोठियों) का अभाव है? यदि हां तो सरकार क्‍या कदम 
उठा रही है कि सभी सदस्यों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त बंगलों 
का पर्याप्त संख्या में निर्माण कराया जाए? 

(सर) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इन स्थानों में कुओं के अभाव 
के कारण विधान सभा सदस्यों के परिवार के उन परंपरावादी सदस्यों को कठिनाई 
होती है जो टैप (नल) के जल के उपयोग करने पर आपत्ति करते हैं; और 

(ग) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि कुओं का निर्माण कराया जाये और 
इन कूओं का निर्माण सदस्यों को आगामी समय में अपने आवासों में पहुंचने से 
पूर्व उनके समीपी स्थानों में उपयुक्त दूरियों पर किया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस समय के प्रारंभ होने तक आवास 
की कमी सरकार को नहीं बताई गई तथा सदस्यों द्वारा कोई भी कमी की शिकायत 
नहीं मिली। अभी बंगला जैसे आवास की कमी की शिकायत सरकार के नोटिस 
में लाई गई है और सरकार उस पर विचार कर रही है। 

(रब) नहीं। 


(ग) सरकार के पास इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 
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*भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का पुनर्गठन 


36. श्री के.सी. नियोगी : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि () भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन के मामलों में क्या कार्रवाई की 
गई है अथवा क्‍या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ताकि “सरकार खनिज नीति 
को बढ़ाने के लिए सशक्त कानून” बनाए जा सकें, और 


४! वबही। 
* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड |, ]946, 5 फरवरी, 946, पृष्ठ +82-83 
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() भारत में खनिज संसाधनों के संबंध में सरकार की नीति की परिभाषा 
करते समय 2 मार्च, 945 को विधान सभा में दिए गए वक्तव्य की दृष्टि से 
खनिजों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयोजन के लिए क्‍या विघान को हाथ में 
लिया गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : () केंद्रीय सरकार द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
के अधिक विस्तार का कार्य हाथ में लिया गया है। सर्वेक्षण के उच्च राजपत्रित 
कर्मचारीवर्ग की संख्या युद्ध से पूर्व 27 से बढ़ाकर [02 कर दी गई है जिसमें 
विशेषज्ञ तथा भूभौतिकीविद्‌ खनन अभियंता शामिल किए गए हैं। 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यो और संगठन को दर्शाती पुस्तिका सदन 
के पुस्तकालय में उपलब्ध है। 

(0) प्रांतीय सरकारों से इस मामले में परामर्श लिया गया और उनके उत्तर 
विचाराधीन हैं । 
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*भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 

उपयोगिता शाखा का उन्मूलन 
37. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि ऐसी वे क्‍या परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 
उपयोगिता शाखा के उन्मूलन की ओर अग्रसर किया। 

(ख) क्‍या यह सच है कि ऊपर बताई गई शाखा से सम्बद्ध सलाहकार समिति 
से किसी समय यह आशा की गई थी कि खनिजों के संदर्भ में वह युद्धोत्तर प्लानिंग 
कमेटी के रूप में कार्य करे? 

(ग) क्‍या कोई समिति खनिजों के बारे में युद्धोत्तर नीति से संबंधित प्रश्नों 
के विचार में लगी हुई है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) युद्ध के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने 
के लिए देश के अविकसित खनिज संसाधनों की उपयोगिता की दृष्टि से उपयोगिता 
शाखा स्थापित की गई थी। युद्ध की समाप्ति होने पर देश के युद्धकालीन उत्पादन 
से हटकर खनिज विकास की योजनाबद्ध नीति की ओर बल दिया गया। इस 
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प्रकार की योजनाबद्ध नीति भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अभिन्‍न अंग है और 
इसे आगे बढ़ाया जा रहा है परन्तु उत्पादक प्रयोजनों क॑ लिए अलग शाखा हेतु 
अब आवश्यकता नहीं है। 

(ख) जी हां, परन्तु कार्यों में परिवर्तन किए जाने के कारण सलाहकार समिति 
के कर्मचारियों में भी परिवर्तन किया जाना था। 

(ग) भारत सरकार ने हाल ही में एक विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड गठित किया 
है ताकि वह सरकार को उन समस्याओं के बारे में परामर्श दे जिनका संबंध देश 
के खनिज विकास से है। इस समिति के गठन के बारे में श्रम विभाग के प्रस्ताव 
संख्या एम 02 (4) दिनांक 9 जनवरी 946 की प्रति सदन के पुस्तकालय में 
उपलब्ध है। 


364 
“भारतीय बोविन लड़के 


40. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि बोविन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने भारतीय इंगलैंड में प्रशिक्षित - 
किए गए; क्‍ 
(ख) युद्ध की वस्तुओं के निर्माण में लगी कितनी फैक्टरियों में इनमें से कितने 
भारतीय लगे हैं; 
(ग) बाद में कितने लोग कार्यभार से मुक्त किए गए हैं; 


(घ) क्‍या यह सच है कि बोविन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित भारतीयों 
से सरकार द्वारा कहा गया है कि वे जिन कार्यों में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की 
है, उससे अलग हटकर अन्य कार्यों में भी लगें? यदि हां तो इसका क्‍या कारण 
है और ऐसे तकनीशियनों की संख्या क्‍या है; 

(ड) क्‍या यह सच है कि यद्यपि सेवा की कोई गारंटी नहीं दी गई थी, इंगलैंड 
में भारतीय बोविन लडकों को वहाँ ठहरने के दौरान ये आश्वासन दिए गए थे 
कि उनकी सेवाएँ मारत की ऑऔद्योगिक प्रतिष्ठा को अच्छा बनाने के कार्य में उपयोग 
की जाएगी? यदि इसका उत्तर ऊपर बताए गए ढंग का है तो इन प्रशिक्षा्थियों 
के उपयुक्‍त रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं और 
कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है; 


४ वहीं, पृष्ठ 4+84-85 
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(च) इन प्रशिक्षार्थियों से अपनी शिकायतों को बताते हुए कोई प्रतिवेदन प्राप्त 
हुआ है; यदि हां तो इसका क्‍या प्रभाव होगा और इसका क्‍या परिणाम निकलेगा; 
और 


(छ) क्‍या यह सच है कि बोविन प्रशिक्षण योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 
का संबंध भारतीय प्रशिक्षार्थियों से था जिन्हें नियोक्ताओं और कारगारों के बीच 
सहयोग के तरीकों तथा ट्रेड यूनियन के ठोस सिद्धात्तों के मूल्य को सिखाना था; 
और यदि हां तो भारत में इन तकनीशियनों के प्रशिक्षण को ट्रेड संघवाद में किस 
प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 72 इस समय 75 व्यक्तियों का 
बैच प्रशिक्षणाधीन है। 


ख) 44 अन्य 68 प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी (केंद्रीय, प्रांतीय और भारतीय 
रियासतों) की रक्षा सेवाओं तथा रेलवे कारोबारों में काम पर लगाया गया था। 


(ग) फैक्टरियों से [] कामगार तथा अन्य कारोबारों से 9 कामगार युद्ध की 
वस्तुओं के उत्पादन-कार्य पर लगाए गए। 


(घ) इंगलैंड से लौटने पर बोविन प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार पर लगाने के 
आदेश राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कर्मचारी वर्ग) अध्यादेश (नेशनल सर्विस (टेक्नीकल 
पर्सोनल) आडीनेंस) के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थ। अधिकांश 
मामलों में बोविन प्रशिक्षणार्थियों को ऐसा रोजगार दिया गया जो उनके इंगर्लेंड 
में प्राप्त प्रशिक्षण के अनुकूल था। कुछ मामलों में वे ऐसे कार्य पर नहीं लगाए 
जा सके जिनमें उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की थी तथा उन्हें अन्य कार्यो में लगाया 
गया जिसे वे अपने सामान्य प्रशिक्षण के सहारे संपन्‍न कर सकते थे। सरकार 
ऐसे सभी मामलों की जॉाच-पड़ताल कर रही है तथा इस बात का प्रतिसंभव प्रयत्न 
किया जाएगा कि उन्हें उपयुक्त रोजगार मिले। 

(ड.) इस प्रकार के आश्वासन नहीं दिए गए जहां तक भारत सरकार की 
जानकारी है। विवरणिका में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रोजगार की कोई 
गारंटी नहीं दी जा सकती परन्तु इस बात का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाएगा 
कि उन प्रशिक्षणार्थियों को उपयुक्त पदों पर काम में लगाया जा सके। 

(च) जी हां। युद्धोत्तर काल में उनकी मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें उपयुक्त 
पदों पर काम में नहीं लगाया जाता जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हैं। इस 
बात का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि बेरोजगार बोविन प्रशिक्षणार्थियों 
को सरकार और निजी कारोबारों में रोजगार दिलाया जाए। रोजगार कार्यालयों 
के प्रबंधकों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे उन बोविन प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार 
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दिलाने का सर्वाधिक प्रयत्न करें जो उनके कार्यालय में पंजीकृत हुए हैं। बोविन 
प्रशिक्षणार्थियों की बेरोजगारी के संबंध में स्थिति की समय समय पर जाँच की 
जाएगी और यथासंभव व्यावहारिक दृष्टि से उनकी वैध शिकायतों को दूर करने 
के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। 


(छ) जी हां। इंगर्लैंड में ट्रेड संघवाद की कार्य-पद्धति के अध्ययन की सुविधा 
बोविन प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराई गई| यह आशा की जाती है कि इस प्रकार 
जो अनुभव प्राप्त किया गया है, उससे बोविन प्रशिक्षणार्थी उस योग्य हो जाएँगे कि 
वे अपनी ओर से भारत में ठोस आधारों पर ट्रेड संघवाद का विकास करें| 


365 


*दामोदर योजना के परिचालन के लिए गांवों का 
प्रस्तावित निष्क्रमण 


सभापति : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह योजना कब प्रारंभ की गई और 
यह योजना कितनी आगे बढ़ी है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : में यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि इस अवस्था में कुछ भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार 
को अपने विचार में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि दामोदर नदी पर कुछ बांध बनाए 
जाएं। यह नदी बिहार और बंगाल में बहती है परन्तु इस स्थगन प्रस्ताव में जो 
प्रश्न पूछा जाता है जिसका तात्पर्य बलपूर्वक निष्क्रमण से है, उस बारे में मैं केवल 
यही कह सकता हूं कि अभी हम अति प्रारंभिक अवस्था में हैं और अभी हम केवल 
जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में लगे हैं कि इस योजना में कितनी भूमि जलमग्न 
हो जाएगी और ऐसा कितना क्षेत्र होगा जो प्रभावित होगा और हम इस बात के 
जानने के प्रयत्न में लगे हैं कि कितने लोगों का निष्क्रण किया जाएगा, उनकी 
जोतों की किस्म क्‍या है और उनके अधिकार क्या हैं। इस समय वास्तव में कूछ 
भी विशेष नहीं है। सरकार ने ऐसी अवस्था में कोई कार्रवाई नहीं की है जो 
चर्चा का विषय बन सके और में यह कहना चाहूंगा कि मुझे आशा है कि सरकार 
इस मामले में किसी निश्चित निष्कर्ष पर आती है तो मैं सदन में ऐसा आलेख 
प्रस्तुत करूँगा जिसमें सरकार के निष्कर्ष होंगे और सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार 
यह मामला उठा सकते हैं।. 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड |, 946, 7 फरवरी, 9+6, पृष्ठ 605५-06 


58 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
366 
*बिजली (आपूर्ति) विधेयक 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन, मैं विद्युत के 
उत्पादन और आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने और सामान्य रूप से भारत में विद्युत 
के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः- 
स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ। 

सभापति : प्रश्न यह हैः 

“विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने और सामान्य रूप से 

भारत में विद्युत के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करने का उपबंध करने 

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।' 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्‌, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ। 

367 

“भारत सरकार द्वारा अस्थायी इमारतों की खरीद 

सर आर. वेंकट सुब्बा रेडिडयार : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि : 

(क) क्‍या माननीय सदस्य का ध्यान + फरवरी, 946 के हिन्दुस्तान टाइम्स 
के प्रथम पृष्ट के अंतिम स्तंभ में प्रकाशित लेख-शीर्षक “स्टॉप द लूट (लूट-पाट 
बन्द करो) की ओर आकर्षित किया गया है; 

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो क्‍या यह सच है 
कि महामहिम की सरकार भारत सरकार पर दबाव डाल रही है कि भारत सरकार 
इस लेख में दी गई इमारतों को खरीद ले और यदि हां तो क्‍या सरकार ने 
नीचे दी गई बातों के बारे में निर्णय किया है: 

(ग) इस समय इमारतों का मूल्य क्‍या है; 

घ) महामहिम की सरकार के लिए उन इमारतों का मूल्य क्‍या है; 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीयी, खण्ड , ।946, 7 फरवरी, 946, पृष्ठ 66 
७” वहीं, पृष्ठ 689 
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(ड) वह मूल्य जिस पर ये इमारतें दी जा सकती हैं, और 

(च) क्‍या दोनों इमारतें गिराए जाने योग्य हैं और वे उपयोग के लिए उपयुक्त 
नहीं हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : (क) जी हाँ। 

(ख) नहीं। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को आवास स्थान देने के लिए 
को दोनों इमारतों को खरीदने का निर्णय किया है। इन इमारतों की खरीद की 
शर्तों पर अब विचार किया जा रहा है| 

(ग) इन इमारतों के वर्तमान मूल्य के बारे में कोई निश्चित राशि नहीं बताई 
जा सकती क्योंकि इसका मूल्य अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है और 
आवश्यक रूप से यह मूल्य अलग अलग हो सकता है। 

(घ) 25,58,000 रुपये । 

(ड.) 2,3,667 रुपये। 

च) इन इमारतों में फार ईस्टर्न ब्यूरो तथा भारत सरकार के अधिकारी आवास 
हेतु अपना आधिपत्य किए हुए हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि ये इमारतें 
रहने योग्य नहीं है। फिर भी ये इमारतें अस्थायी हैं और उन्हें उस समय तोड़ 
दिया जाएगा जब वे सरकार द्वारा अधिक समय के लिए उपयोगी नहीं होंगी। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : कितने वर्ष तक उनके रहने की आशा की जाती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। मेरा अनुमान है कि ये 
इमारतें $ से 0 वर्ष तक बनी रहेंगी | 

श्री शशांक शेखर सान्याल : क्‍या यह स्वैच्छिक अथवा बलपूर्वक खरीद है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : स्वैच्छिक! बलपूर्वक क्‍यों होगी? यदि 
सरकार को इन इमारतों की आवश्यकता है तो वह इन इमारतों को खरीद लेगी | 

श्री मनु सूबेदार : किस आधार पर यह मूल्य निर्धारित किया गया है? क्‍या 
यह मूल्य मूल्याकर्षण कीमत के आधार पर है अथवा अंतिम बोली के आधार पर 
मूल्य है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया 
है। यह मामला समझौते की बातचीत पर निर्भर है। 


श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : युद्ध के समय से कितने वर्ष का जीवन 
है? 8 से 0 वर्ष पहले ही बीत गए हैं? 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इन इमारतों को युद्ध के दौरान बनाया 
गया था और मुझे इस समय उनके निर्णय की तारीख नहीं मालूम है। 

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या सदन के समक्ष इन इमारतों की खरीद की 
माँग आएगी? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : क्‍यों? यह एक प्रशासकीय कार्य है। 

श्री एम, अनन्तशायनम आय्यंगर : यदि उन इमारतों को युद्ध के प्रारंभ में 
ही बना लिया गया होता और उनका जीवन 8 से 0 वर्ष का होता तो इस 


समय उनका जीवन तीन वर्ष अधिक बढ़ जाता। माननीय सदस्य यह आवश्यक 
क्यों समझते हैं कि 25 लाख रुपये व्यय किए जाएं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने बताया है कि यह मामला विचाराधीन 
है। अभी तक कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। 


श्री एम. आसफ अली : मैं माननीय सदस्य के अंतिम उत्तर से पूर्व उत्तर 
को नहीं समझ पाया। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि यह प्रशासकीय मामला है 
जिसके लिए इस सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा 
था कि यह प्रशासकीय मामला था जिसके लिए सदन के परामर्श की आवश्यकता 
नहीं थी। इसके लिए बजट में व्यवस्था की जाएगी। 


श्री एम. आसफ अली : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या राशि स्वीकृत 
होगी? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लाया जाएगा | 
श्री एम. आसफ अली : आप इसे किस रूप में ला रहे हैं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह मामला वित्त सदस्य के लिए विचारणीय 
ह। 


श्री एम. आसफ अली : मैं चाहता हूं कि वह इसका उत्तर दें| इसमें कोई 
लाभ नहीं है कि माननीय सदस्य ऐसी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अपनाएं और यह कहें 
कि यह प्रशासकीय मामला है। उन्हें हमें उत्तर देना ही होगा। 


श्री शशांक शेखर सान्याल : उत्तर दिया जाए (कोई उत्तर नहीं - व्यवधान) 


सभापति : शांति, शांति। अब हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे | 
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366 
*दिल्ली और नई दिल्‍ली में आवास स्थान की कमी 


[55, सर हसन सुहरावर्दी : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत 
हैं कि युद्धस्थिति समाप्त होने के बावजूद दिल्‍ली और नई दिल्‍ली में आवास स्थान 
की भारी कमी है; 

(ख) क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि नई दिल्‍ली किराया नियंत्रण 
आदेश (रेंट कंट्रोल ऑर्डर) और दिल्‍ली किराया अध्यादेश (दिल्ली रेंट आर्डिनिंस) के 
जारी होने के बावजूद मकान मालिक किराएदारों पर अत्याचार कर रहे हैं तथा कानून 
में प्र्येक संभव बचाव का रास्ता निकालकर लाभ उठाते हैं; और 

(ग) क्‍या सरकार ऊपर बताए गए कानून को तब तक बनाए रखने की 
वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव करती है जब तक सामान्य दशा न हो 
और जब तक विधान सभा ऐसा कानून पारित न कर दे जिससे दिल्ली प्रांत में 
मकान मालिकों और किराएदारों के बीच मधुर संबंध स्थापित हों; 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

'ख) मुझे अभी हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है। 


(ग) यह भारत सरकार का इरादा है कि नई दिल्‍ली और दिल्ली में किराये 
पर नियंत्रण किया जाना चाहिए जब तक सामान्य दशा न हो जाए। 


369 
**ब्रिटिश और गैर-भारतीय लोक उपयोगिता की संस्थाएं 

।72, श्री के.सी. नियोगी : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि भारत में ब्रिटिश और गैर-भारतीय लोक उपयोगिता की संस्थाओं की संख्या 
क्या है तथा इन संस्थाओं में निहित राशि कितनी है और भारत में अथवा 
नगरपालिका अथवा अन्य कानूनी निकायों की ओर से इन संस्थाओं के अधिग्रहण 
हेतु सरकार की नीति क्‍या है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का उत्तर 8 फरवरी, 946 
को योजना और विकास के प्रभारी माननीय सदस्य द्वारा दिया जाएगा। 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय)) खण्ड |, 946, !! फरवरी, 946, पृष्ठ 753 
*+* वहीं, पृष्ठ 769 
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“विदेश में तकनीशियनों के प्रशिक्षण की 
योजना का कार्यान्वयन 


]73, श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर 
एक विस्तृत विवरण रखेंगे जिसका संबंध उस योजना के कार्यान्वयन से हो जिसके 
अन्तर्गत उद्योगों में पहले ही से काम पर लगे तकनीशियनों को विदेश भेजा जाता 
है ताकि वे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें अथवा उनके औद्योगिक या व्यावहारिक 
अनुभव को बढ़ा सकें जैसा कि गत वर्ष घोषणा की गई थी? इस विवरण में 
विशेष रूप से उन तकनीशियनों की संख्या दी जाए जो पहले से ही विभिन्‍न 
देशों को भेजे जा चुके हैं तथा वे अलग अलग पाठ्यक्रम भी बताए जाएं जिन्हें 
ये तकनीशियन लेंगे, इन तकनीशियनों के चयन की पद्धति बताई जाए तथा यह 
चयन किस आधार पर किया जाता है: 

(ख) ऐसे कितने आवेदक हैं जिन्हें अभी उन तकनीशियनों में से भेजा जाना 
है जो पहले ही चुन लिए गए हैं और अभी चालू वर्ष के दौरान और कितने 
तकनीशियनों के भिजवाने और उन्हें किन-किन विषयों में प्रशिक्षित किए जाने की 
संभावना है और उन्हें किन-किन देशों में भेजा जाना है; और 


(ग) इन तकनीशियनों के प्रशिक्षण में केंद्रीय सरकार की अनुमानित लागत 
क्या होगी तथा संबंधित प्रान्तीय सरकारों की क्‍या लागत होगी, यदि कोई हो? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) एक विवरण सदन के पटन पर रखा 
जाता है। द 

(ख) अभी 52 उम्मीदवारों को भेजा जाना है जो पहले ही से चुने गए 
उम्मीदवारों में से हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं के 
विवरण संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उम्मीदवारों के भिजवाने के 
लिए प्रबंध किए जाते हैं जब इस आशय की सूचना मिलती है कि उसके लिए 
आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस समय यह कहना संभव नहीं है 
कि पहले ही से चुने गए उम्मीदवारों से अधिक कितने उम्मीदवार चालू वर्ष में 
भेजे जाएंगे या वे ऐसे कौन-कौन से विषय हैं जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया जा 
सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि विदेश में प्रशिक्षण सुविधाओं की 
उपलब्धता कैसी है। 


“ वही। 
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(ग) इस योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और अन्य व्यय अपने 
अपने नियोक्‍्ताओं अर्थात, निजी उद्योग, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों और भारतीय 
रियासतों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वहन किए जाते हैं। इस योजना में निजी 
उद्योग के उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है जहां 
प्रशिक्षण किसी नए उद्योग या ऐसे उद्योग का हो जिसका विकास राष्ट्रीय हित 
में वांधझनीय समझा जाता है और नियोक्‍्ता पूरी लागत वहन करने के लिए सक्षम 
नहीं होता। 


वर्ष [946-47 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में से चुने गए उम्मीदवारों 
तथा कुछ निजी उद्योग के थोड़े से उम्मीदवारों को दी गई सहायता अनुमानत: 
],0[,680 रुपये है। 

वर्ष 946-47 में प्रांतीय सरकार के कर्मचारियों में से चुने गए उम्मीदवारों 
के संबंध में प्रांतीय सरकारों की लागत लगभग 3,60,000 रुपये है। 


37| 
*कोयला खानों में गोरखपुर श्रमिकों के 
संबंध में लेखे 
3]. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि क्‍या कोयला खानों में गोरखपुर के अमिकों की भती और उन्हें रोजगार दिलाने 


के कारण व्यय की लेखा-परीक्षा पहले ही की जा चुकी है; क्‍या लेखापरीक्षा पूर्णतया 
व्यवस्थित पाई गई है; और किस तारीख तक लेखा-परीक्षा की गई; और 

(ख) श्रमिक बल के प्रभारी अधिकारी का नाम और पद क्‍या है और उसके 
सचिव का क्या नाम है; वे परिलश्धियां क्‍या हैं जिनके क्रमशः वे अधिकारी हैं और 
प्रभारा अधिकारी की वित्तीय शक्ति कहां तक सीमित हे? 


माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : (क) पहला भाग - जी हां और लेखाओं 
को व्यवस्थित रूप में बताया गया है। 

ख) पहला भाग, श्री एच.जे. वाल्श, उप निदेशक, श्रमिक सप्लाई (कोयला)। 
उनके साथ कोई भी सचिव सम्बद्ध नहीं है। 

दूसरा भाग - उसका वेतनमान ,925-50-2,075 रुपये है। उसे यह अधिकार 
दिया गया है कि वह ऐसी अधिकतम दर पर व्यय कर सकते हैं जो 60 रुपये 


+ विधान सभा वाद--विवाद (केन्द्रीय), खण्ड |, 0+6, [। फरवरी, 946, पृष्ठ 773 
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मासिक प्रति श्रमिक हो सकती है। उसे यह भी अधिकार है कि वह मजदूरों, 
लिपिक, अवर श्रेणी के कर्मचारियों और चिकित्सा-स्टॉफ के वेतन, राशन की लागत 
और यात्रा भत्ता तथा प्रासंगिक व्यय कर सकता है। सभी मामलों में किया गया 
व्यय सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन-मान के अनुसार होना चाहिए। 
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*कोयला खानों में गोरखपुर के श्रमिकों पर व्यय 
32. श्री के.सी. नियोगी : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) कोयला खानों में काम पर लगाए गए गोरखपुर के मजदूरों पर अब तक 
कितनी राशि व्यय की गई है; 

(ख) खानों क॑ उन मालिकों से जिन्होंने गोरखपुर के श्रमिकों को काम पर 
लगाया था अब तक कितनी राशि प्राप्त हुईं है; 

(ग) (0) रेलवे स्वामित्व की कोयला की खानों और (४) निजी कम्पनियों तथा 
व्यक्तियों के स्वामित्व की कोयला खानों में रखे गए गोरखपुर श्रमिक बल के 
सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है; और 

(घ) उन खानों के नाम क्या-क्या हैं जहां गोरखपुर के श्रमिक काम पर लगाए 
गए हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जनवरी 946 के अंत तक 
[,9[,05,386 रुपये | 

(ख) दिसम्बर, 945 के अंत तक 22,52,3 रुपये वास्तव में वसूल किए 
गए| | दिसम्बर के अंत तक की अवधि के लिए अभी भी बकाया 29,48,302 
रुपये की राशि है और जनवरी, 946 के लिए 6 लाख रुपये के तखमीनी 
राशि का बिल दिया जाना है। 

(ग) रखे गए व्यक्तियों की संख्या - 

() रेलवे खानें 7 प्रतिशत 

(0) लोक कम्पनियों के स्वामित्व की खानें 83 प्रतिशत, और 

(४) व्यक्तियों के स्वामित्व वाली खानें 0 प्रतिशत। 9 जनवरी को कूल 
मजदूरों की संख्या - 47,39[ 

किसी एक महीने में सबसे अधिक काम पर लगाए गए मजदूरों की संख्या 
-“ 30,600) 

+ विधान सभा वाद-विवाद (कंन्द्रीय, खण्ड |, 946, ] फरवरी, 946, पृष्ठ 773 
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घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। 


विवरण 

खानों के नाम 

(!) मधघुबद (3।) एक्रा खस 

(2) दियामोने तिसरा (32) एक्रा खस संख्या 42 खान 

(3) मॉडल झरिया (33) मुदीदीह 

(4) ए.जी. तिसरा (34) तेनूलमारी 

(5). लोअर अपर झरिया (35) टाटा का सिजुआ 

(6) भारतीय झरिया (36) अंगारपाथरा 

(7) बागडीगी कूजामा (37) झरिया खास अंगारपाथरा 

(४) के.पी. कीडोबारी (38) कालुडीह 

(७) भालगोरा (39) आगर डीह 

([0) धनुयादीह (40) उत्तरी डेमुडा 

(!]) बागची का डोबारी (4) इसेबेला 

([2) पंडाल बेरा (+2) शामपुर 

(!3) खास झरिया डोबारी (43) शुद्ध लैक्डीह 

(]4) दक्षिणी तिसरा (44) सेक्‍टोरिया 

(]5) पूर्वी बरारी (45) चापुई खास 

(6) पुरे ज्वायरामपुर (46) खास जेम चारी 

([7) उत्तरी बरारी (47) जोते धेमों 

(8) जी.पी.सी. का जिनागोरा (48) सिरका 

(!9) बासुदेव 'ए' प्लाट कोयला खान (49) रेलीगढ़ 

(20) पाथरडीह सुदामडीह (50) जुन कुडा 

(2]) शुद्ध तेसरा (9५]) जमबाद 

(22) नया तसरा (52) धनसार 

(23) सेण्ट्रल भोव्रा (53) ब्राइट कूुसुन्दा 

(24) भोव्रा (4) उत्तरी झुग्गरडीह 

(25) मभोहुल बोनी (55) गोधूर 

(26) ईस्ट एक्रा (56) शुद्ध क॒स्तोरे 

(27) बुस्सेरया (57) अलकूसा नयाडी 
. (28) उत्तरी एक्रा (58) जेरानडीहें 

(29) कनकनी (59) स्वॉग 


(30) सेंद्रा बंस जोरा (60) परबेलिया 
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भूमिगत 
(!])  परबेलिया (2) जीतपुर 
(2) सोदपुर (]3) शुद्ध ज्वायरामपुर 
(3) सीतलपुर (]4) भातडी 
(4) बेंकसिमुल्लाह [! और |2 गड़ढे (5) गैसलीटेंड 
(5). बेंकसिमुल्लाह 7 और 8 गड़ढे .(6) स्टैंडर्ड 
(6) डाग्ना ([7) एक्रा खास 
(7) अडजे ॥ कोयला खान (]8) स्वांग 
(8) शीवपुर (|9) जैरनडीह 
(9) चापुई खास (20) धमों मुख्य 
(0) एस.ई. बर्बोनी (2]) मॉडल झरिया 
(]]) डीगवाडीह 
373 
*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की 
सेवा में विस्तार 


4+, श्री श्रीप्रकाश : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं परन्तु उन्हें 
939 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में क्रमशः सुपरिन्टेनडिंग, एक्जीक्यूटिव और 
असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर पुनः नियुक्ति की गई है, 

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अपनी मूल सेवाकाल में विस्तार 
दिया गया है और विस्तार के प्रत्येक कार्यकाल की किस्तों को भी दिया गया 
है, 

(ग) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग ने मूल सेवाकाल 
में विस्तार की स्वीकृति के विरूद्ध कहा है; यदि हां तो वित्त विभाग के निदेशों 
के विरूद्ध उस बारे में किसी भी कार्रवाई के लिए क्‍या कारण हैं; 

(घ) क्‍या इस प्रकार के सेवा-काल में विस्तार से नए लोगों की भर्ती और 
युवा अधिकारियों की उन्नति में बाधा आई है; यदि हां तो क्‍या ऐसे कोई उपबंध 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड |, ।॥9+6, 20 फरवरी, 946, पृष्ठ 24+ 
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बनाए गए हैं जिनके द्वारा उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की जाए जिनके भविष्य 
में बाधा है; और 

(ड) क्‍या सरकार इस प्रकार के सेवा-विस्तार को समाप्त करने तथा युवा 
अधिकारियों का भविष्य उज्ज्वल बनाने की दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार 
रखती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तीन। 


(व) ]939 से फंडामेंटल रूल 56 के अधीन सेवा में विस्तार की अनुमति 
तीन व्यक्तियों को दी गई और सेवा-विस्तार की अवधि क्रमशः 6 महीने, 3 दिन 
और | महीना थी। 


(ग) इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है; दूसरे भाग का प्रश्न 
ही नहीं उठता। 


घ) और (ड.) - नहीं। 
३74 
*अतराष्ट्रीय अम सगठन के संविधान का संशोधन 
करने हेतु दस्तावेज 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (अ्रम सदस्य) : श्रीमन्‌, में 5 नवम्बर 945 
को पेरिस में आयोजित अतराष्ट्रीय श्रन संगठन के सम्मेलन के सत्ताईसवें सत्र में 
अनुकूलित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान का संशोधन करने हेतु दस्तावेज की 
प्रति तथा इस पर प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। 


3 /5 
“भारतीय कार्मिक संघ (सशोधन) विधेयक 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (अम सदस्य) : श्रीमन, मैं भारतीय कार्मिक 
संघ अधिनियम, 926 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने 
की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ। 
सभापति : प्रश्न यह है : 


* विघान सभा वाव-विदद (केन्द्रीय), खण्ड |, [9+6, 2। फरवरी, ।9+6, पृष्ठ 24+ 


छा हाजी ताज्ज ॥307 


6$ बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाइमय 
“भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, 926 में और संशोधन करने 
वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।* 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ओीमन्‌, में विधेयक पुरःस्थापित करता हू। 


376 


*कोयला खानों में महिलाओं को 
काम करने से रोका जाना 


406, प्रो. एन.जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
किः 


(क) क्‍या सरकार महिलाओं को कोयला खानों में काम करने से रोकने का 
प्रस्ताव करती है क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया है; और 


(व) क्‍या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि ऐसी महिलाओं को कोई 
वैकल्पिक रोजगार दिलाया जाए जो अपने सुदूर गांवों से लाई गई हैं अथवा उनके 
लिए निःशुल्क घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और उन्हें उस ऋण से मुक्त 
किया जाए जो उन्होंने खानों में काम करते हुए इस आशा से लिया था कि वे 
खानों में काम करने की मजदूरी की बचतों से ऋण चुका देंगी? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार का ऐसा इरादा नहीं है कि 
महिलाओं को कोयला की खानों में रोजगार पाने से बिल्कुल मना किया जाए। 
फिर भी उनको भूमिगत स्थलों में काम करने से | फरवरी, 946 से रोक दिया 
गया है। | 

(ख) केंद्रीय सरकार की कल्याण निधि के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया 
है कि कोयला क्षेत्रों में सब्जियों के फार्म खोले जाएं और नियोक्‍कताओं के विभिन्‍न 
खनन संघों तथा बंगाल और बिहार की प्रांतीय सरकारों से कहा गया है कि 
भूमिगत स्थलों से काम से हटाई गई महिलाओं को शीघ्र ही वैकल्पिक रोजगार 
दिलाया जाए। इनमें से अधिकांश महिलाओं को कोयला क्षेत्रों की सतह पर पहले 
ही काम पर लगा लिया गया है। 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीयी, खण्ड ], 946, 25 फरवरी, ]946, पृष्ठ +27 
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3/7 
“भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशे 
467, प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि: 

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन, जो नवम्बर, 945 में आयोजित किया गया था, 
की सिफारिशें क्‍या हैं; 

(ख) इन सिफारिशों के बारे में सरकार के निष्कर्ष अथवा निर्णय क्या हैं; और 

(ग) भारत सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा 
रही हे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कोई भी नहीं। 

(व) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

378& 

»बड़े शहरों के लिए सरकार का 
गुृह-निर्माण कार्यक्रम 
469. श्री मनु सूबेदार : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान 23 जनवरी, 
946 को प्रकाशित स्टेट्समैन की संपादकीय टिप्पणी - “यह याद रखना चाहिए 
कि गत छः वर्ष में भारत के किसी नगर में कोई आवास गृह नहीं बनाए गए 
हैं" की ओर आकर्षित किया गया है और क्या श्रम सदस्य इसका खंडन करना 
चाहेंगे, 

(ख) सरकार ने बम्बई और कलकत्ता जैसे घनी आबादी के शहरों में 
भवन-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए क्‍या कदम उठाए हैं; 

(ग) क्‍या भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध अभी भी लागू हैं अथवा क्‍या वे 
निर्माताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन प्रतिबन्धों की भी अवहेलना 
कर रहे हैं; 

(घी) क्या भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से कोई ठोस योजना प्राप्त की है अथवा 
प्रांतीय सरकारों को भेजी है ताकि भारत में इमारतों की संख्या में वृद्धि हो; और 


# विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खण्ड |, 3946, 25 फरवरी, 9406, पृष्ठ +27 
# चहीं, |+28 
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(ड.) क्‍या सरकार इस बात से अवगत है कि उन लोगों को काम पर लगाने 
के लिए भवन निर्माण अथवा भवन व्यापार अधिक प्रोत्साहन देता है जो सरकारी 
सेवा से हटा दिए गए हें? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। चूंकि हमारे पास निजी 
व्यक्तियों द्वारा गत छह वर्ष में निर्मित इमारतों की संख्या नहीं है, अत: उक्त कथन 
का समर्थन अथवा खंडन करना संभव नहीं है। परन्तु में यह बताना चाहूगा कि 
भवन निर्माण की सामग्री के उपयोग के लिए प्रतिबन्ध [94] के अन्तिम छः महीनों 
तक लागू नहीं किए गए थे। 


(ख) शायद माननीय सदस्य के मस्तिष्क में निजी इमारत का संदर्भ है। भारत 
सरकार ने हाल ही में भारत भर में निजी इमारत को प्रोत्साहित करने के लिए 
कुछ कदम उठाए हैं और यह प्रयास विशेषकर बम्बई और कलकत्ता के लिए नहीं 
किया गया है। 


सरकार ने ऐसे निदेश वापस ले लिए हैं जो सरकार ने प्रांतीय सरकारों को 
जारी किए थे जिनका संबंध भवन निर्माण के प्रतिबन्ध को लागू किए जाने से 
था। सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सामान्यतया अपनी शक्ति के भीतर सभी 
साधनों से निजी इमारतें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार ने ईटें देने 
के लिए विशेष निदेश दिए हैं और ऐसी उच्च भवन निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, 
स्टील, लकड़ी आदि में वृद्धि की है जो भारत सरकार के अधीन हैं तथा अब 
ये वस्तुएं निजी निर्याताओं को उपलब्ध की गई हैं। 

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि दिल्‍ली में भवन निर्माण अथवा भवन 
उद्योग में कार्यरत प्रतिनिधियों की मार्च 946 के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित 
की जाए ताकि ऐसे कारकों पर विचार-विमर्श किया जा सके जो इस देश में 
निजी भवन निर्माण की प्रगति में अभी भी बाधा हैं। 


(ग) भारत सरकार का विश्वास है कि इन शिथिलताओं से मवन निर्माताओं 
को भविष्य में इमारतें बनाने में सुविधा होगी। 


(घ) भारत सरकार ने औद्योगिक कर्मियों के लिए आवास-गृह के निर्माण हेतु 
प्रोत्साहन देने के निमित्त एक अल्पावधि योजना प्रांतीय सरकारों को भेजी है तथा 
उस योजना का संबंध शहरी क्षेत्रों में उन अन्य कामगारों से है जो कम किणशाया 
भी नहीं दे पाते। इस योजना में केंद्र सरकार की राजसहायता निहित है बशर्ते 
इतनी राजसहायता प्रांतीय सरकारें दें और इसका उल्लेख विक्त मंत्री अपने बजट 
भाषण में करेंगे। 


379 
*युद्धकालीन अस्थायी ढांचों के 
आवासीय उपयोग के बारे में 


70. श्री मनु सूबेदार : क्‍या माननीय भ्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 
[ट ब्रिटेन में गृह-निर्माण के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं; और यदि हां तो 
। कानून क्या हैं; और 

(ख) क्‍या सरकार 23 जनवरी 946 के स्टेट्समैन द्वारा दिए गए सुझावों 
फे बारे में अपनी नीति का उल्लेख करना चाहेगी - 

“इसलिए सरकार को यह विचार करने के लिए सलाह दी जाएगी कि 
जब तक आपूर्ति और माँग का नियम स्वयं अपने पर बल न दे तो 
युद्ध काल में अस्थायी रूप से बनाए गए आवास गूहों को रहने योग्य 
आवास घोषित किए जाएं”? 

माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : (क) जी हां। इन कानूनों का पूर्णतया 
उल्लेख ब्रिटिश सूचना मंत्रालय की पुस्तिका संख्या आर 520 में किया गया है 
और उसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है। 

(ख) 23 जनवरी 946 को स्टेट्समैन द्वारा दिया गया सुझाव कलकत्ता में 
निर्मित अस्थायी इमारतों के संबंध में था और में यह समझता हूं कि माननीय 
सदस्य उन्हीं इमारतों के बारे में सरकार की नीति जानना चाहते हैं। ये केवल 
केंद्र सरकार के सिविल कार्यालयों के लिए उन निर्मित इमारतों से संबंधित हैं 
जो निस्संदेह उस समय तक प्रयोग के लिए रखे जाएंगे जब तक वे हमारी 
आवश्यकताओं से अधिक न हो जाएं। 


360 
#भारत में फैक्टरी कामगारों के कार्य करने के घंटे 
48. श्री वादीलाल लल्लू भाई : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृए 
करेंगे कि : 


(क) कोयला खानों और बागान को शामिल करते हुए विभिन्‍न उद्योगों के अनुस 
भारत में फैक्टरी कामगारों के कार्य करने के प्रतिदिन घंटे वास्तव में क्‍या हैं; 





* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय)) खण्ड ।, 946, 29 फरवरी, 946, पृष्ठ ]+27 
# वही, पृष्ठ ]+28 
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ख) उन फेक्टरियों की कुल संख्या कितनी है, जो इंडियन फैक्टरीज ऐक्ट, 
934 के अन्तर्गत आती है; 

(ग) इनमें से कितनी फैक्टरियां एक पाली में काम करती हैं, इनमें से कितनी 
फैक्टरियां दो पाली में काम कर रही हैं और कितनी फैक्टरियां तीन पाली में 
काम कर रही हैं; और 

घ) प्रत्येक पाली के कार्य करने के कितने घंटे हैं; 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) उद्योगों और बागान में काम करने 
वाले कामगारों के प्रतिदिन कार्य करने के घंटे के दो विवरण सदन के पटल 
पर रखे जाते हैं। कोयला खानों में वास्तव में कार्य करने या ब्यौरेवार विवरण 
की सूचना उपलब्ध नहीं है। 

(ख) गत वर्ष [944 में फैक्टरीज ऐक्ट के अधीन फैक्टरियों की कल संख्या 
!4,922 थी जैसा कि उपलब्ध आंकड़ों से विदित हुआ है। 

(टग) और (घ) कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। 

फैक्टरियों में प्रतिदिन काम करने के घटों को दशने वाला विवरण 


. कपास.............................................................. 99% « 0) 
मा 9 - 2 
8 7८ - 9 
4. ऊनी................................................................... 9 - 0 
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शामिल करते हुए)................................. 7.2 - 42 (शिफ्ट कामगारों के 
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*नई दिल्‍ली में अस्थायी इमारत की उपयोगिता 


495. श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) क्‍या सभी अस्थायी इमारतें जो युद्ध विभाग तथा अन्य आवश्यकताओं के 
लिए बनाई गई हैं जिनमें क्विसंवे और अन्य स्थानों से लौटाई गई अमरीकी इमारतें 
भी शामिल हैं, केवल कार्यालय स्थान के लिए उपयोग की जा रही हैं: 

(ख) क्‍या माननीय श्रम सदस्य इन इमारतों में से कछ इमारतों को भारत 
सरकार के कर्मचारियों, एकाकी व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के रहने योग्य बनाने 
के लिए कुछ परिवर्तन करके उन्हें देने की वांछनीयता पर विचार कर रहे हैं और 
इस प्रकार इस समय दिल्‍ली की इमारतों के अभाव को कम करेंगे. और 

(ग) यदि सरकार आवश्यक व्यय करने के लिए तैयार न हो तो क्‍या श्रम 
सदस्य इन इमारतों को ठेके पर देना चाहेंगे किन्तु शर्त यह होगी कि सर्वप्रथम 
इन इमारतों को सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। 


(ख) जी हां। यदि कार्यालय के प्रयोजन के लिए कोई भी अस्थायी इमारतें 
निर्मित की जाती हैं और उनकी आवश्यकता कार्यालयों के लिए नहीं होती और 
उनके निर्माण के स्थल किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं होते | 

(ग) इस पर विचार किया जाएगा परन्तु पर संभावना है कि सरकार को अपने 
कर्मचारियों के लिए इन इमारतों की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में सरकार 
उन इमारतों को अपने अधिकार में रखना चाहेगी। द 


302 
#अभ्रक व्यापार के संबंध में सरकार की नीति 
499. बाबू रामनारायण सिंह : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 
(क) अभ्रक वाणिज्य और उद्योग को नियमित करने के लिए सरकार की क्‍या 
नीति है; 


+ विघान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड |, 946, 25 फरवरी, 946, पृष्ठ [446 
# वयही। 


.&............0त€_२२९-..थ सा." "रामाकानपकाकाकाकफक 


विधानरामा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्च और उत्तर है 


(ख) अम्रक जॉच-समिति की रिपोर्ट लगभग किस तारीख को छपरेगी और 
प्रकाशित की जाएगी; और 

(ग) अभ्रक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कच्चा और बीमा अभ्रक की बिक्री के 
प्रतिबंध को बिल्कूल ही हटाने अथवा कम से कम उसे संशोधन करने के बारे 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (की भारत सरकार यह इरादा करती है 
कि अभ्रक उद्योग की कार्य करने की दशा में सुधार किया जाए तथा ठोस 
वाणिज्यिक आधार पर उसे संगठित किया जाए ताकि भारतीय अभ्रक को बाजार 
में सही कीमत मिले। 

(ख) रिपोर्ट मुद्रणाधीन है और जैसे ही मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होती हैं, उसे 
प्रकाशित कर दिया जाएगा। 

(ग) यह संभव नहीं है कि सरकार ऐसी कोई तारीख निर्धारित करे जब तक 
सरकार अभ्रक जाँच समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले सकेगी। इस बात का 
प्रति संभव प्रयास किया जाएगा कि यथाशीघ्र इस कार्य को संपन्‍न किया जाए। 


383 
*अभ्रक नियंत्रण आदेश के कारण बेरोजगारी 


500, बाबू रामनारायण सिंह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हजारीबाग में कई लाख लोग 
अम्नक नियंत्रण आदेश लागू करने के फलस्वरूप बेरोजगार हो गए; और 

(ख) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हजारीबाग जिला के कई लाख 
लोग अभ्रक वाणिज्य को अपनी जीविका का केवल साधन मानते हैं; यदि हां तो 
क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि अभ्रक वाणिज्य और अशभ्रक उद्योग को उनके 
हितों की सुरक्षा के लिए नियमित किया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार इस तथ्य से अवगत 
नहीं है कि अभ्रक नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप हजारीबाग जिले में लाखों 
लोग बेरोजगार हो गए हैं। 

(ख) सरकार इस बात से अवगत है कि अनेक लोग अभ्रक वाणिज्य में लगे 
हुए हैं और उद्योग के सुधार की योजना से सरकार यह आशा करती है कि 
उनके हितों की अवहेलना नहीं की जाएगी। 
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364 
*मुख्यालय में अधीक्षक इजीनियर 


599. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कुपा 
करेंगे कि क्‍या यह सच है कि राय साहिब सी.पी. मलिक को मुख्यालय में अधीक्षक 
इंजीनियर के पद के लिए स्थानापन्‍न अवसर दिया गया है; और 


(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी तुलना में कईं मुस्लिम इंजीनियर वरिष्ठ 
हैं परन्तु उनमें से किसी को भी स्थानापन्‍न रूप से काम करने का अवसर नहीं 
दिया गया है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। राय साहिब सी.पी. मलिक को 
प्रशासकीय विशुद्ध सुविधा की दृष्टि से सेकेण्ड सकिल दिल्‍ली में अधीक्षक 
इजीनियर के पद के मौजूदा कर्त्तव्यों को निमाने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त 
किया गया है। 

(ख) जी हां, परन्तु वे अधीक्षक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्‍नति पाने के लिए 
अभी तक सक्षम नहीं हें। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : अधीक्षक इंजीनियरों के 3 पदों में से केवल 
एक पद मुस्लिम के हाथ में है और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में इस विशेष पद 
पर मुस्लिम उम्मीदवार को क्‍यों नहीं नियुक्त किया गया? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को देखना 
चाहेंगे तो उन्हें यह विदित होगा कि यह नियुक्ति स्थानापनन्‍न रूप की नहीं है अपितु 
उनसे कर्त॑व्यों के निभाने भर के लिए ही कहा गया है।: 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : उन्हें अधीक्षक इंजीनियर कहे बिना और किसी 
पारिश्रमिक के दिए बिना? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां। 


डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह तीसरा तरीका है ताकि मुसलमानों को 
नियुक्ति से रोका जाए। मैंने कल यह सुझाव दिया था कि दक्षता और वरिष्ठता 
मापदण्ड होते हैं परन्तु इन दोनों के अतिरिक्त आप उसको पद ही नहीं मानते 
और उस पद का जो नाम दिया गया है, उसे स्वीकार नहीं करते तथा आप व्यक्ति 
से यह कहते हैं कि वह कर्त्तव्यों भर का निर्वाह करे? 


* दिधान सभा वाद-विवाद (कन्द्रीय), खण्ड 3, [94+6, 28 फरवरी, ]9+6, पृष्ठ 668 


विधानराभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रशन और उत्तर हक, 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय गित्र इस बात के लिए रखतत्र 
हैं कि वे चर्चा से कोई भी निष्कर्ष निकालें। 

मौलाना जफर अली खां : क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि चारों ओर 
यह भावना व्याप्त है कि मुसलमानों की नियुक्ति के संबंध में सरकार सौतेली मां 
का व्यवहार करती है। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय 
रादस्य ने कहा कि “यह प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से किया गया है। क्‍या 
माननीय सदस्य के लिए सुविधा है कि मुसलमानों को नियुक्ति से हटाने की सुविधा 
को स्वीकार किया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि वह ऐसी सरल 
अभिव्यक्ति है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसे समझना चाहिए | 

सभापति : शांति, शांति - अगला प्रश्न पूछा जाए । 
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*अ्रम विभाग सचिवालय में मुस्लिम राजपत्रित अधिकारी 
560. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 


करेंगे कि क्‍या श्रम विभाग सचिवालय में मुस्लिम उम्मीदवारों की राजपत्रित 
अधिकारी के पदों पर उन्‍नति की गईं है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रम विभाग में 49 सचिवालय राजपत्रित 
अधिकारी हैं जिनमें से 9 मुसलमान हं। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या इसका यह अर्थ नहीं है कि 25 प्रतिशत 
के अनुपात के अनुसार मुसलमानों की पदोन्नति नहीं को जाती? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में नहीं जानता कि वह नियम लागू होता 


हे | 


श्री अहमद ई.,एच. जफर : 49 पदों में से 9 पद, क्या यह मुस्लिम सम्प्रदाय 
के लिए उचित है कि उन्हें पदों में इतना कम प्रतिशत मिले? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं 
है जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अनुपात से संबंधित है। 


* विधान सभा वाद-विवाद केन्द्रीय, खण्ड 3, 49+6, 28 फरवरी, |946, पृष्ठ 068 


पी | 
नया 
नी जन 
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*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 
मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारी 

60।. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान केंद्रीय 
लोक निर्माण विभाग में मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में 
26 जनवरी, 946 को डॉन में प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है, 

ख) क्या उस लेख में श्रम सदस्य के विभाग के दिए गए तथ्य सही हैं; 

(ग) क्‍या यह सच है कि प्रशासकीय अधिकारी तथा वित्तीय रालाहकार के 
तीन सहायक हिंदू हैं; और 

घी) क्‍या यह सच है कि माननीय सदस्य गैर-मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारी 
की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं; और यदि हां तो मुसलमानों को 
केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग की उस शाखा से मुसलमानों को क्‍यों अलग किया 
गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) नहीं। 

(ग) जी हा। 

'घ) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रशासकीय अधिकारी के पद को भरे जाने 
का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह प्रस्ताव कब तक विचाराधीन रहेगा क्योंकि 
माननीय श्रम सदस्य का ध्यान उस ओर बार-बार आकर्षित किया गया है? क्‍या 
माननीय सदस्य यह नियुक्ति विधान सभा सत्र के समाप्त होने के बाद करेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उसकी नियुक्ति समयानुसार की जाएगी। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : आप साफ साफ बात क्‍यों नहीं कहते? आप 
इसको हिन्दू श्रम विभाग क्‍यों नहीं कहते अथवा उसे अनुसूचित जाति का विभाग 
क्यों नहीं बताते? 


(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया) 





..................................बत ० ानकजततााता ताक ााातागिियियिीयिीिीयीयीयीयणीयणीणयीणीनयीययीययी सिना-न--नसनउकननानानानान न" ाकनननननन-नम-न_न_न_न_न-न »नन-_ंम_न- मन न_न_न_ मन नम नमन _ न_-नम मम». 
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विधानराभा वाद-विवाद (कन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 79 
3687 
“भारत में कार्मिक संघ (ट्रेड यूनियन) 

54. श्री वादीलाल लल्लूभाई : (क) क्‍या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि भारत में कितने कार्मिक संघ हैं और वर्ष प्रति वर्ष कल तथा अलग-अलग 
प्रान्‍्तों में 4939 से अब तक उनके सदस्यों की संख्या कितनी है; 

(ख) 939 से वर्षवार प्रान्तों में उनकी कूल कितनी निधि है और कितनी 
राशि चंदे से आती है तथा कितनी राशि दान से प्राप्त होती है, 

(ग) 939 से वर्षवार अब तक प्रांतों में ऐसे सदस्यों की कल संख्या क्‍या 
है जो अपना चंदा नहीं देते हैं और अब भी सदस्य बने हुए हैं; और 

(घ) 939 से अब तक वर्षवार कार्मिक संघों के पदाधिकारियों में बाह्य 
व्यक्तियों का क्‍या अनुपात है; और क्‍या यह सच है कि यह अनुपात हाल ही 
में कम हुआ है? 

माननीय डॉ. बी.आर,. अम्बेडकर : (क) वर्ष 939-44 के दौरान रजिस्टर्ड 
ट्रेड यूनियनों की संख्या तथा ऐसी यूनियनों की संख्या, जिन्होंने अपनी 
विवरणी प्रस्तुत की और बाद में बताई गई यूनियनों की सदस्यता का विवरण 
सदन के पटल पर रखा जाता है। वर्ष 944 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं 
| 

(ख) वर्ष 939-44 के दौरान ट्रेड यूनियनों के आय, व्यय, अथ और इति 
रोकड़ शेष का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। सरकार के पास प्रश्न 
के दूसरे भाग की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। 


(ग) और (घ) - सूचना उपलब्ध नहीं है। 
386 
“भारत में औद्योगिक कामगार 


55. श्री वादीलाल लल्लूभाई : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 


+ वही। 
» वही। 
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(क) 939 से अब तक वर्ष प्रति वर्ष भारत में औद्योगिक कामगारों की संख्या 
क्या है तथा कोयला खानों और बागान को सम्मिलित करते हुए मौलिक उद्योगों 
में उनका वितरण क्‍या है; 

(रबर) 4939 से अब तक वर्ष प्रति वर्ष विभिन्‍न उद्योगों में भारत के 
फैक्टरी--कामगारों की मासिक आय कितनी है जिसमें महंगाई भत्ता और बोनस 
शामिल नहीं किया गया है; 


(ग) 939 से अब तक वर्ष प्रति वर्ष भारत में औद्योगिक कामगारों को दिये 
गये महंगाई भत्ते और बोनस के ऑकडे क्या हैं जो () अलग-अलग उद्योगों तथा 
0) अलग-अलग ओऑऔशद्योगिक केंद्रों के अनुसार हों; और 

(घ) क्‍या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक संघों की कुल 
सदस्यता की दृष्टि से औद्योगिक कामगारों की आय में युद्धकालीन वृद्धि, यदि 
कोई हो, का क्‍या प्रभाव रहा और उनकी आर्थिक दशा क्‍या रही? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सदन के पटल पर एक विवरण रखा 
जाता है। !945 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। 


(ख) 939, 940, 94] और 943 के दौरान फैक्टरी कामगारों के प्रतिमास 
औसतन आय के ऑकड़ों को दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता 
है। इसमें नकद भुगतान किया गया महंगाई भत्ता शामिल है। इनके अलावा आँकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं। ये आकड़े लगभग आँकड़े हैं क्योंकि उनका संकलन किए गए कुल 
भुगतानों के आधार पर किया गया है और इसमें वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या, 
कार्य करने वाले घंटों की संख्या आदि जैसे कारक नहीं दिए गए हैं। 

[942 के आंकड़े नहीं दिए गए हैं क्‍योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध 
आंकड़ों में से कौन से आंकड़े ऐसे हैं जिनमें महंगाई भत्ता शामिल है और कौन 
से ऐसे हैं जिनमें महँगाई भ्ते शामिल नहीं हैं। 

(ग) पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और सरकार के अनुसार इस सूचना को 
एकत्र करने और सभा पटल पर रखने में जो समय लगेगा वह परिणाम के अनुरूप 
नहीं होगा। 


(घ) फैक्टरी कामगारों की औसत आय के आँकड़े इस प्रश्न के भाग (क) 
के संबंध में दिए जा चुके हैं। सदस्यता तथा कार्मिक संघों की सामान्य निधियों 
को दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं। सरकार यह बताने की 
स्थिति में नहीं है कि सदस्यता में वृद्धि तथा आय के वृद्धि बढ़ी हुई मजदूरी अथवा 
अन्य किन्हीं कारणों से हुई है। 
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*केद्रीय लोक निर्माण विभाग में 
मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारी 


7]5. श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 

(क) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक प्रशासकीय अधिकारी के पदों 
की संख्या क्‍या है; 

(ख) इनमें से कितने पदों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं; और 

(ग) यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है तो किसी उपयुक्त मुस्लिम द्वारा 


प्रशासकीय अधिकारी के रिक्त पद को भरे जाने के लिए क्‍या कदम उठाए गए 
हें? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तीन। 
ख) कोई नहीं । 


(ग) (क) और (ख) से इस प्रश्न का स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक रूप से नहीं 
निकलता क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का संवर्ग एक है और एक माना 
जाना चाहिए। फिर भी इस विषय पर विचार किया जा रहा है। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : चूँकि (ख) का कोई उत्तर नहीं है, क्‍या में माननीय 
सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि मुस्लिम उम्मीदवार को प्रशासकीय अधिकारी 
के पद पर नियुक्त क्‍यों नहीं किया जाता? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह प्रश्न नहीं समझ पाया। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : चूँकि कोई भी मुस्लिम सहायक प्रशासकीय 
अधिकारी नहीं हैं, तो क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि प्रशासकीय 
अधिकारी के पद पर किसी मुसलमान की नियुक्ति क्‍यों नहीं की जाती? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह मामला विचाराधीन है। मैं कोई गारंटी 
नहीं दे सकता कि यह पद किसी विशेष संम्प्रदाय के लिए आरक्षित किया जाएगा। 


#.. विधान राभा वाद-वियाद (केन्द्रीयी, खण्ड 3, 946, 6 मार्च, 946, पृष्ठ 929 
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श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या इस पद के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : आवेदन-पत्र नहीं मंगाए जाएंगे । 


मौलाना जफर अली खां : क्‍या इस पद के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया 


है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह आवश्यक नहीं है। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : एक मुसलमान को नियुक्त क्‍यों नहीं किया 
जाएगा? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि मैं कोई आश्वासन नहीं दे 
सकता। इसके अलावा, भारत सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकती 
कि किसी विशेष पद पर किसी सम्प्रदाय का निहित अधिकार है। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : विशेषकर इस सचाई के परिप्रेक्ष्य में कि भारत 
सरकार में माननीय श्रम सदस्य का विभाग सबसे खराब दशा में है। 





सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य प्रश्न प्रस्तुत करने की कृपा 
करें | 


श्री अहमद ई.एच. जफर : श्रम विमाग में पर्याप्त रूप से मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व नहीं है और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सदस्प्र से यह पूछ 
सकता हू कि क्‍या माननीय सदस्य इस पद पर मुसलमान उम्मीदवार की नियुक्ति 
के बारे में विचार करेंगे? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य के अनुमान से इन्कार 
करता हूं। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्या मैं ....... 

सभापति महोदय : मेरा विश्वास है कि कोई गलतफहमी है अतः माननीय 
सदस्य अपने प्रश्न कर रहे हैं। क्‍या वे अपने आसन पर बैठ जाएंगे? सरकार 
के माननीय सदस्य ने कहा कि वह किसी विशेष पद और विभागीय पदों में अंतर 
रखते हैं। क्‍या मैं सही हूँ? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, श्रीमन | 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और ज़त्तर 8३ 


सभापति महोदय : उन्होंने यह बताया कि वह किसी विशेष पद को किसी 
विशेष संप्रदाय द्वारा नहीं भर सकते। वह पद कोटा से अलग है। 





श्री अहमद ई.एच. जफर : मेरा निवेदन यह है कि उनके विभाग में मुसलमानों 
के लिए 25 प्रतिशत से अधिक कोटा नहीं है, इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कया माननीय 
श्रम सदस्य इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि मुसलमानों को न्यूनतम कोटा 
तक नियुकक्‍त किया जाए? 

सभापति महोदय : जी हां, यह उचित है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता कि 
यही केवल एक तरीका है। 

श्री अहमद ई.एच., जफर : क्‍या माननीय सदस्य इस बात से इनकार करते 
हैं कि उनके विभाग में मुसलमानों के लिए 25 प्रतिशत का कोटा है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में इनकार करता हूं । 

श्री अहमद ई.एच. जफर : इसका क्‍या परिणाम होगा? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में परिणाम के बारे में कछ भी नहीं कह 


सकता, यदि पर्याप्त संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। यह मेरा कोई दोष 
नहीं है। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि यह 
कुछ भी नहीं है अपितु माननीय सदस्थ की ओर से एक बहाना है जो यह कहते 
हैं कि (पर्याप्त संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार' उपलब्ध नहीं हैं जबकि वास्तव में 
वे उपलब्ध हैं? 

सभापति महोदय : शांति, शांति। वह आलोचना है। माननीय सदस्य अपना 
प्रश्न कर सकते हैं। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या में माननीय सदस्य से यह कह सकता हूं 
कि पर्याप्त संख्या में मुसलमान उम्मीदवार मौजूद हैं परन्तु उनके दावों की इरादतन 
अवहेलना कर दीं जाती है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने जो कुछ कहा है, उसमें मुझे कूछ 
नहीं जोड़ना है। 
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390 
*भ्रम विभाग में जातीय प्रतिनिधित्व 
7]8. श्री अहमद ई.एच. जफर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 


कृपा करेंगे कि श्रम विभाग (मुख्य सचिवालय) की स्थापना शाखा में संयुक्त सचिवों, 
उप-सचिवों, सहायक सचिवों, अधीक्षकों, सहायकों, लिपिकों आदि की सही संख्या 
क्या है? 

(ख) प्रत्येक ग्रेड में कितने मुसलमान और गैर-मुसलमान हैं? 

(ग) यदि (ख) के उत्तर में मुसलमानों की संख्या कम है तो इसके क्‍या कारण 
हैं | ' 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) सूचना देते हुए विवरण 
सभा पटल पर रखा जाता है; 


विवरण 
ः कुल मृस्लिस गैर-मुस्लिम 
संयुक्त सचिव युक्त सचिव... 3  ॥ररय्र्र्शजर्र्र्+ख<ः<य 
उप-सचिव 4 ॥ 3 
सहायक सचिव और अवर ]3 2 4 
सचिव (इसमें एक यूरोपीयन, एक 
रा एंग्लोीइंडियन और एक 
अनुसूचित जाति का उम्मोदवार 
शामिल है) 
अधीक्षक 3] 6 $ 
(इसमें एक सिख और एक 
इंडियन क्रिस्चयन शामिल है) 
स्थापना शाखा में सहायक 9 है हूँ, 
स्थापना शाखा में लिपिक 9 को 9 


(इनमें । अनुसूचित जाति का 
उम्मीदवार शामिल है) 





*.. विधान समा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 946, 6 मार्च, 046, पृष्ठ 933-35 


विधानसभा वाद विवाद (कंन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ४५ 

श्री अहमद ई.एच. जफर : श्रीमन, मैने यह नहीं कहा था कि सदन के पटल 
पर विवरण रखा जाए परन्तु मैं चाहता था कि सदन को संख्या बताई जाए क्योंकि 
मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता था। 

माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : भ्रीमन, क्या मैं आँकड़े प्रस्तुत करूँ? 

श्री अहमद ई,एच. जफर : बताने के लिए आंकड़े नहीं हैं। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, आंकड़े हैं। मेरे विद्वान मित्र धमकी 
भरी प्रवृत्ति न दिखाएं। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : मैं माननीय सदस्य की धमकी भरी प्रवृत्ति का 
उत्तर दे रहा हूं। 

सभापति महोदय : यदि सूचना की सूची अधिक लम्बी न हो तो माननीय 
सदस्य पढ़ सकते हैं।। 


माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : 


कुल मृस्लिस..... 
संयुक्त सचिव & ] 
उप सचिव रथ !] 
सहायक और अवर सचिव 3 2 
अधीक्षक 2] 6 
स्थापना शाखा में सहायक 9 2 
स्थापना खाखा में लिपिक 9 वि 


श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या इन आँकड़ों में पुनर्वा] और रोजगार 
निदेशालय के मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी शामिल हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे नोटिस 
की आवश्यकता है। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : मैंने मुख्य सचिवालय के श्रम विभाग के आंकड़े 
पूछे थे। क्या माननीय सदस्य 'जी हां' और 'नहीं' नहीं कह सकते, क्या इन ऑँकड़ों 
में पुनर्वास और रोजगार निदेशालय के मुस्लिम प्रतिनिधित्व के आँकड़े शामिल हैं 
अथवा नहीं। 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए नोटिस 
की आवश्यकता है| 


हाजी अब्दुस सत्तार हाजी इशाक सेठ : क्‍या माननीय सदस्य कृपा करके 
हमें यह बताना चाहेंगे कि विभाग की स्थापना शाखा के बारे में प्रश्न के उत्तर 
में किस विभाग को शामिल किया गया है। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह उत्तर मुख्य सचिवालय से संबंधित 
है। जेसा कि मैंने कहा था, मैं अपनी सूचना की शुद्धता रखने के लिए नोटिस 
चाहता हू। 


श्री अहमद ई.एच., जफर : क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 
पुनर्वास और रोजगार निदेशालय मुख्य सचिवालय से बिल्कूल अलग हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अलबत्ता, मैं इस तथ्य से अवगत हूं। 

श्री मनु सूबेदार : श्रम विभाग के लिए संयुक्त सचिवों, उप-सचिवों, सहायक 
और अवर सचिवों की इतनी अधिक संख्या क्‍यों आवश्यक है और क्‍या मैं यह 
जान सकता हूं कि मेरे माननीय मित्र मेरे मुस्लिम दोस्तों की यह इच्छा नहीं पूरी 
करेंगे यदि अन्य सम्प्रदायों का अनुपात कम करके मुस्लिम अनुपात को बढ़ा दें 
जो वे चाहते हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में माननीय सदस्य के प्रश्न पर अपनी 
राय अभिव्यक्त नहीं करना चाहता। 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : पूरे विभाग को मुसलमानों से भर दिया जाए। 

श्री श्रीप्रकाश : क्‍या में विनम्र शब्दों में यह निवेदन करूँ कि सरकार प्रत्येक 
सत्र के प्रारंभ में विभिन्‍न विभागों के अलग-अलग सम्प्रदायों की पूरो सूची सदन 
के पटल पर रख दे ताकि इनमें से अधिकांश प्रश्नों की आवश्यकता न रहे और 
तनाव नियंत्रण में रहे? 

श्री अहमद ई.एच. जफर : 93+ में गृह विभाग के सरकारी प्रस्ताव में 
मुसलमानों का कोटा 25 प्रतिशत रखा गया था और यह तथ्य दिया गया है कि 
श्रम विभाग के प्रस्ताव क अनुसार मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी हैं अतः इस 
परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय सदस्य मूल का सुधार करेंगे और अधिक मुसलमानों को 
रखकर कोटा की पूर्ति करेंगे? 

. माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : मैंने अपने उत्तर में जिन पदों का उल्लेख 

किया है, वे ऐसे पद नहीं हैं जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व द्वारा शासित होते हों | 
वे पदोन्‍नति वाले पद हैं। 
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श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या में यह समझूं कि यह प्रस्ताव माननीय श्रम 
सदस्य के विभाग पर लागू नहीं होता? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य को सरकारी प्रस्ताव अधिक 
ध्यान से पढ़ना चाहिए था जबकि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : थोड़े दिन पहले माननीय गृह सदस्य डॉक्टर सर 
जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि सरकारी प्रस्ताव अम विभाग पर भी लागू होता 
है, क्‍या वह प्रस्ताव माननीय श्रम सदस्य को भिजवाएंगे? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव के बारे में भलीभांति अवगत 
हू । 
सभापत्ति : अगला प्रश्न किया जाए | 


श्री अहमद ई.एच. जाफर : एक प्रश्न और है। श्रीमन! क्या उपसचिव का 
पद प्रथम श्रेणी का पद है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रथम ओणी के पद जैसी कोई बात नहीं 


है। 
3५9] 
*दिल्‍ली स्टोर सब-डिवीजन में गबन के मामले में 
लोक धन की हानि 


79, श्री अहमद ई.एच. जफर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य कृपापूर्वक 'दिल्ली 
स्टोर सब-डिवीजन में गबन के मामले' में लोक धन की हानि की लगभग राशि 
बताएंगे? 

(ख) इसमें कौन अपराधी थे और उन्हें दण्ड दिलाने के लिए क्‍या कार्रवाई 
की गईं है? क्‍ 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दिल्ली सब डिवीजन गबन मामले' 
जैसा कोई मामला नहीं है। यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में स्टोर्स सब 
डिवीजन जो निर्माण डिवीजन नं. । के अधीन है, में सीमेंट की ढुलाई में तथाकथित 


+.. विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 946, 6 मार्च, 4946, पृष्ठ ]935-36 
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अधिक भुगतान करने का मामला है, तो मैं उन्हें सूचित कर सकता हूं कि इस 
मामले की छानबीन की जा रही है। 


(ख) प्रश्न नहीं उठता। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या यह सच है कि संबंधित एस.डी. ओ. अभी 
भी सेवा में लगे हुए हैं जिन्होंने दों लाख रुपये का गबन किया है। 


सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य ने पहले ही बता दिया था 
कि कोई भी गबन का मामला नहीं है। 


श्री अहमद ई.एच. जफर : मैं माननीय सदस्य के उत्तर से पूर्णतया सहमत 
हूं। जिस बात का वह जिक्र कर रहे हैं, वह बात यह है कि दो लाख रुपये 
का अधिक भुगतान किया गया था। 

सभापति महोदय : मेरा विचार यह है कि माननीय सदस्य ने यह उत्तर दिया 
है कि गबन का कोई भी मामला नहीं है परन्तु अधिक भुगतान का मामला है। 
माननीय सदस्य अपने अगले प्रश्न में गबन की कल्पना न करें -- वह अधिक 
भुगतान के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह मामला छानबीन के अन्तर्गत है और 
जब तक छानबीन का परिणाम प्राप्त न हो, सरकार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध 
कार॑वाई नहीं कर सकती | 

श्री अहमद ई.एच. जफर : में पूछना चाहता हूं कि संबंधित एस.डी.ओ. क्‍या 
अभी भी सेवा में हैं जो दो लाख रुपये के अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अलबत्ता वह सेवा में लगे हुए हैं। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्यों? 

माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर : क्‍योंकि अभी तक उनके विरूद्ध मामला 
सिद्ध नहीं हुआ है। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : ऐसे मामलों में, जहां छानबीन की जा रही हो 
क्या यह पद्धति नहीं है कि संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उस समय तक निलंबित नहीं किया जा 
सकता जब तक कि छानबीन की रिपोर्ट न मिल जाए। 
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श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या यह इसलिए नहीं है कि वह अधिकारी 
अनुसूचित जाति का है 

हाजी अब्दुल सत्तार हाजी सेठ : निहित धन के बारे में भाग के संबंध में 
क्या मेरे मित्र यह बता सकते हैं कि उसमें कितनी राशि निहित है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए 
नोटिस की आवश्यकता है। जहां तक श्री जफर के प्रश्न का संबंध है, मैं माननीय 
सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं 
हे । 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी होता तो 
क्या उसे निलंबित न करना होगा जबकि उसके विरूद्ध कोई मामला है” 


सभापत्ति महोदय : शान्ति शान्ति]! बहस मत कीजिए । 


श्री एम. अन्नतशायनम आय्यंगर : यह मामला कितने समय से छानबीन के 
अन्तर्गत है? क्‍या यह छानबीन विभाग द्वारा की जा रही है या उसकी छानबीन 
पुलिस द्वारा की जा रही है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहां तक मुझे याद है, में निश्चित रूप 
से नहीं कह सकता कि इस मामले में अलबत्ता सीडी. द्वारा छानबीन की जा रही 
है। 


392 
*अधीक्षक इंजीनियरों की नियुक्तियों के बारे में 
मुसलमानों की शिकायते 


720. श्री मोहम्मद रहमत उत्ला : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान 27 
अक्तूबर, 2 नवम्बर और 9 दिसंबर, [945 के डॉन में प्रकाशित लेखों की ओर 
आकर्षित किया गया है; मुसलमानों की शिकायतें दूर करने के लिए क्‍या कार्रवाई 
की गई है; यदि कोई कार्यवाई नहीं की गई तो क्यों; 


* विधान सभा दाद-विवाद (केन्द्रीय) खण्ड ३, |9+5, ७ मार्च, 9406, पृष्ठ ।॥936 
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(ख) क्‍या यह सच है कि चौदह अधीक्षक इंजीनियरों में से कंवल एक मुस्लिम 
है; 

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत हैं कि हेडक्वार्टर्स पर त्तीन अहता-्राप्त 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो अधीक्षक इंजीनियर का पद भार संभालने के लिए 
सक्षम हैं; 


(घ) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कम योग्यताओं तथा उच्च 
सम्प्रदायों के व्यक्ति अधीक्षक इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं, यदि हां तो मुसलमानों 
के दावों की अवहेलना क्‍यों की गई; और 


(ड.) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि आई एस.ईं. मुस्लिम एक्जीक्सूटिव 
इंजीनियर की अवहेलना की गई और मुख्यालय के अधीक्षक इंजीनियर का अवसर 
एक अन्य अधिकारी को दे दिया गया जो निचले पर्दों से ऊपर आया था और 
निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाला है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मैंने लेख देखे हैं| केंद्रीय लोक निर्माण 
विभाग के पद जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियमों के कार्यान्वयन के अन्तर्गत 
आते हैं, इन नियमों की आवश्यकतानुसार विधिवत्‌ भरे जाते हैं। फिर भी यह संभव 
नहीं है कि मौलिक पदों को किसी विशेष सम्प्रदाय के अधिकारियों क॑ लिए अलग 
किया जाए । 

(ख) जी हां। 

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का 
जिक्र कर रहे हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों में से 
कोई भी इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर के पद पर उन्‍नति के लिए उपयुक्त नहीं 
है जो दिल्‍ली में तैनात हैं। 


घे) और (ड.) अधीक्षक इंजीनियर के पद सेलेक्शन पद होते हैं और इन पदों 
पर नियुक्ति दक्षता के आधार पर होती है। इन पदों को भरने के लिए सभी पात्र 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के दावों पर विचार किया जाता है और उसी अधिकारी 
को नियुक्त किया जाता है जो सबसे उपयुक्त होते हैं। माननीय सदस्य द्वारा बताए 
गए आई.एस.ई. मुस्लिम अधिकारी का मामला यथोचित रूप से विचार किया गया 
था। 
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*बिहार में कोसी नदी के प्रवाह को वश में करने . के 
लिए धन का अनुदान 


734. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) क्‍या माननीय भ्रम सदस्य इस तथ्य से 
अवगत हैं कि गवर्नर जनरल ने अपने बिहार के गत दोरे के समय उस क्षेत्र 
का अवलोकन किया जो कोसी नदी के उग्र प्रवाह के कारण नष्ट-अ्रष्ट हो गया 
था तथा वह उस क्षेत्र की दयनीय स्थिति से इतना अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने 
यह निर्णय किया कि नदी के प्रवाह को वश में करने के लिए उपयुकत राशि 
के अनुदान देने हेतु केंद्रीय सरकार से कहा जाए तथा इस प्रकार संबंधित लाखों 
लोगों के जान-माल की सुरक्षा की जाए; यदि हां तो उस दिशा में क्‍या किया 
जा रहा है; और 


(ख) क्‍या कोई भी परियोजना तैयार है; यदि नहीं तो इसे शीघ्र कार्यान्वित 
किए जाने के लिए क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस मामले में लाखों 
लोगों की जान-माल की चिंता का प्रश्न निहित है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) गवर्नर जनरल ने अपने दौरे के समय 
उस क्षेत्र का वायुयान से अवलोकन किया जो कोसी नदी के प्रचंड प्रवाह के 
कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गया था तथा श्रम विभाग को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें 
इस बात पर बल दिया गया था कि यथासंभव शीघ्रता के साथ नदी पर नियंत्रण 
किया जाए । 


(ख) केन्द्रीय वाटरवेज, सिंचाई और नौचालन, आयोग छान-बीन कर रहे हैं। 
उन्होंने नेपाल सरकार की अनुमति से इस प्रयोजन के लिए वायुयान द्वारा 
अवलोकन और भूमि-सर्वेक्षण तथा भूवैज्ञानिक और जलवैज्ञानिक छानबीन प्रारभ 
कर दी है। नेपाल में हिमालय क्षेत्र में जल-भंडार हेतु बाँध द्वारा कोसी को 
नियंत्रित करने की योजना की दृष्टि से छानबीन की जा रही है। इस प्रकार के 
बांध से बाढ़ के अतिरिक्त जल का केवल भंडारण तथा उसके द्वारा बहाई जाने 
वाली मिट्टी की अधिक मात्रा का भंडारण ही नहीं होगा अपितु कोसी नदी की 
बाढ़ों से इस समय हुई हानि का बचाव भी होगा और यह आशा की जाती है 
कि नेपाल तथा बिहार के अनुमानित तीन मिलियन एकड़ भूमि की अनवरत सिंचाई 
भी होगी और सस्ती जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के अवसर भी मिलेंगे। इस 
छानबीन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 


* विधान सभा बाद-विवाद (केन्द्रीयो, खण्ड 3, 946, 6 मार्च, 4946, पृष्ठ 949 
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394 


*सरकारी मुद्रणालय, दिल्‍ली में जूनियर 
कॉपी होल्डरों को हानि 


740. मौलाना जफर अली खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्‍ली के कई 
कनिष्ठ रीडरों को अपने कॉपी होल्डर के पद से पदोन्नति पाकर कनिष्ठ रीडर 
के पद पर आने पर दस रु. या पांच रु. प्रतिमाह की हानि होती है और संशोधकों 
(कॉपी होल्डर) की वार्षिक वेतन वृद्धि पाच रु. है जबकि कनिष्ठ रीडरों को प्रतिवर्ष 
3 रु. वेतन-वृद्धि मिलती है; 

(ख) सरकार ऐसे क्‍या कदम उठा रही है कि कॉपी होल्डर और कनिष्ठ रीडर 
की वर्तमान दरों में असमानत्ञा को दूर किया जाए और उनकी आश््थिक हानि को 
पूरा किया जाए; 





(ग) क्या यह सच है कि जुलाई, 945 में स्वीकृत कॉपी होल्डरों के वेतन 
के समेकित वेतनमानों की बकाया राशि अभी तक अदा नहीं की गई है जबकि 
व्यक्तिगत रूप से उनके कई प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं; और 

(घ) इसके क्‍या कारण हैं और क्‍या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि मजदूरी 
संदाय अधिनियम के अंतर्गत जो देर हुई है क्‍या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया 
जाएगा, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।| उन कॉपी होल्डरों के मामले 
में जो समेकित वेतनमान चाहते हैं और जो बाद में कनिष्ठ रीडर के पद पर 
पदोन्‍नति पा गए। 

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है। 

(ग) जी हॉ। 

घ) यद्यपि यह आदेश जुलाई, ।945 में जारी किया गया था फिर भी यह 
आदेश पूर्व तिथि अर्थात | सितम्बर, 944 से प्रभावी हुआ। संबंधित कर्मचारियों 
को समेकित वेतनमान का चयन करने के लिए समय दिया गया। तत्पश्चात्‌ उन 
कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाना था जिन्होंने इस वेतनमान को स्वीकार 
किया था और उनमें से प्रत्येक कर्मचारी को तीन वर्ष की अवधि तक गत सेवा 
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का लाभ दिया गया। लेखा प्राधिकारी इन बिलों की पूर्व लेखा-परीक्षा कर रहे 
हैं। शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। इस प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर 'नाः में 
हे | 


395 
“सम्पदा कार्यालय में 
मुस्लिम राजपत्रित अधिकारी 


74. खान बहादुर मखदूम अल-हज सईद शेरशाह जिल्लानी : (क) क्या माननीय 
श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पदा कार्यालय, नई दिल्‍ली में इस समय 
कितने राजपत्रित पद हैं; 


(ख) उनमें से कितने पदों पर मुसलमान काम कर रहे हैं; 


(ग) क्‍या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 943 में गृह विभाग के 
परामर्श से श्रम विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सहायक सम्पदा अधिकारियों 
के पद केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग के उच्च अह्तताप्राप्त अधीक्षकों में से पदान्‍नति द्वारा 
भरे जाएंगे; यदि हां तो क्या माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नीति एक बार 
निर्धारित कर दी गई उसका कड़ाई से पालन किया जाए; और 


(घी क्‍या सरकार का अब जो पद खाली है जिसे मुस्लिम उम्मीदवार के लिए 
आरक्षित किया गया था, उस पर नियमानुसार किसी दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार को 
नियुक्त करने का विचार है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) पाच | 

(खो इस समय कोई भी नहीं | 

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संगठन से संपदा कार्यालय के अलग होने से पूर्व 
मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में सहायक संपदा अधिकारी के पद पर भर्ती का सामान्य 
तरीका उसी कार्यालय में अधीक्षकों में से चयन और पदोन्नति के आधार पर था, तब 
रो यह स्थिति बदल गई है। अब संपदा कायालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का भाग 
नहीं है परन्तु अब वह श्रम विभाग के सीधे नियंत्रण में है। इसलिए मुख्य इंजीनियर के 
कार्यालय में अधघीक्षकों को संपदा कार्यालय में सहायक संपदा अधिकारी के पद पर 
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पदोन्‍नति का अधिकार नहीं है परन्तु उनके बारे में दक्षता के आधार पर विचार किया 
जा सकता है जब इनमें से किसी पद को भरना होता है। 

(घ) अब जो स्थान खाली है, उसके भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है| 

श्री मोहम्मद नौमैन : भाग (ख) के संदर्भ में क्या में यह जान सकता हूं कि इन पांच 


पदों को किस प्रकार भरा गया था और क्‍या मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे जो इन पदों 
के भरे जाने के लिए विचार किये जाते? 


माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे नोटिस 
की आवश्यकता है । 


“बधुआ मजदूरों को रोजगार में रखने पर रोक 

743. श्री एम. अनन्तशायनम आंय्यगर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि: 

(क) इस देश में कितने बंधुआ मजदूर हैं, 

(ख) सरकार देश में बंधुआ मजदूरों को रोजगार में रखने पर रोक लगाने के लिए 
कौन से कदम उठा रही है; 

(ग) क्‍या देश के कई भागों में कृषि और औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी की 
न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है; और 

(घ) क्‍या सरकार इस बात का प्रस्ताव करती है कि मजदूरों को पर्याप्त राशि 
नियमित रूप से अदा की जाए और क्या इस बारे में विधान अथवा किसी अन्य तरीके 
को अपनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; यदि हां तो वे क्या कदम हैं और यदि 
ऐसा नहीं है तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कोई भी विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है | 

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान प्रोफेसर एन.जी रंगा के 20 फरवरी 946 के 
तारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। 

(ग) कृषि और औद्योगिक मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी विधान के प्रस्ताव 
विचारधीन हैं | 
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(घ) प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी विधान न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए 
व्यवस्था की जाएगी और निर्धारित दरों से किसी भी प्रकार कम मजदूरी न दिए जाने 
की स्थिति सुनिश्चित की जाएगी । 


397 
विद्युत इजीनियरी में... 
उन्नत प्रशिक्षण के लिए मुसलमान 


सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्‍या माननीय श्रम सदस्य पर बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) श्रम विभाग की ओर से विद्युत-आयुक्‍त चुने गए और गत वर्ष विद्युत 
इंजीनियरी में उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश में तैनात विद्युत इंजीनियरों की संख्या 
कितनी है; 

(ख) इस प्रकार चयन किए मुसलमानों की संख्या कितनी है; 

(ग) क्या यह सच है कि चयन प्रेस द्वारा प्रचार किए बिना ही चयन किया गया, यदि 
हां तो क्‍यों; और 

(घ) यदि पिछले बैच में मुस्लिम कोटा पूरा नहीं किया गया तो क्या माननीय सदस्य 
यह आश्वासन देना चाहेंगे कि अगले चुनाव के समय अधिक मुसलमान शामिल किए 
जाएगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) चुने गए--0, विदेश में तैनात किए गए-० 

(ख) एक | 

(ग) प्रांतों और बड़ी-बड़ी रियासतों को भारतीयों के विदेश में प्रशिक्षण की योजना 
के बारे में अवगत किया गया था और उनसे कहा गया था कि वे उपयुक्त उम्मीदवारों 
का प्रारंभिक चयन करें। उन्होंने 24 उम्मीदवारों के नाम भेजे जिनमें से 22 उम्मीदवारों 
का साक्षात्कार हुआ और उनमें से 0 उम्मीदवार चुने गए | 

इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्रेस द्वारा इसका प्रचार किया जाए। 

'घ) प्रांतों और रियासतों ने केवल एक मुस्लिम के चयन के लिए सिफारिश की और 
सरकार द्वारा उसका चयन किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न 
ही नहीं उठता। 
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“केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 
प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्तिया 
752, सरदार मंगल सिंह : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि-- 
(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्‍या है जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 
प्रशासकीय अधिकारी के पद पर कार्य किया; 
(ख) इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी किस-किस सम्प्रदाय के थे, 
(गं) क्‍या यह सच है कि अभी तक इस पद पर कोई सिख अथवा हिन्दू नियुक्त 
नहीं हुआ है; यदि हां तो क्‍यों; और 
(घ) क्‍या माननीय सदस्य इस पद पर किसी सिख की नियुक्ति का प्रस्ताव करते 
हैं जो इस समय खाली है, यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) चार 
(रबर) अधिकारी निम्नलिखित सम्प्रदाय के थे : 
(|) एंग्लो - इंडियन 
(2) मुस्लिम 
(3) एंग्लों -- इंडियन 
(4) मुस्लिम 


(ग) जी हां। लोक सेवाओं में जातीय प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेश प्रशासकीय 
अधिकारी के पद के लिए ही लागू नहीं किए जाते परन्तु कुल मिलाकर केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होते हैं। इसलिए यह आश्वास्त 
करना संभव नहीं होता है कि प्रशासकीय अधिकारी का पद किसी विशेष सम्प्रदाय के 
व्यक्ति द्वारा भरा जाना है। 


(घ) इस पद के भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है | 
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“जोधपुर रेलवे क्षेत्र में 
मजदूरी सदाय अधिनियम का लागू किया जाना 
756. सेठ सुखदेव : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कपा करेंगे कि: 

(क) क्या यह सच है कि 936 के मजदूरी संदाय अधिनियम [५ के उपबंध उस 
जोधपुर रेलवे क्षेत्र पर लागू होते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में है, यदि हां तो सुलह अधिकारी 
(रेलवे) और पर्यवैक्षक रेलवे श्रमिक की तीन वर्ष 94]-44 की वार्षिक रिपोर्ट भारतीय 
श्रम राजपत्र में क्‍यों दी गईं और इसमें जोघपुर रेलवे का कोई संदर्भ नहीं दिया गया 
हः और 

(ख) यदि जोधपुर रेलवे के ब्रिटिश भाग के निरीक्षण के संबंध में तीन वर्ष की 
सूचना उपलब्ध है तो क्‍या माननीय सदस्य सदन के पटल पर विवरण रखेंगे जिसमें 
जोधपुर रेलवे के संबंध में निम्नलिखित सूचना मिल सके- 

([) कर्मचारियों की संख्या [) वयस्क, बच्चे, () स्थानापन्‍न लोग और (९) उन्हें 
भुगतान की गई कुल मजदूरी; 

(2) उन कर्मचारियों की संख्या जिन पर जुर्माना किया गया और वसूल की गई 
राशि; 


(3) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके नाममात्र की क्षति के कारण हानि उनके 
नाम की गई और इस प्रकार कितनी राशि वसूल की गईं; और 


(4) किए गए निरीक्षणों की संख्या और नोट की गई अनियमिताएं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 'हा' में 
भारतीय श्रम राजपत्र में प्रकाशित टिप्पणी में रेलवे के संबंध में मजदूरी संदाय 
अधिनियम दिखाया गया है। 


(ख) ([) और (3)- उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा 
गया है| 


(4) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। 
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मजदूरी का भुगतान (फेडरल रेलवे) नियमावली, 938 के नियम 7 के उपबंधों 
के अनुसरण में प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार रेलवे के ब्रिटिश सेक्शन की 
फैक्टरियों के अलावा फैक्टरियों और अन्यथा जोधपुर रेलवे प्रशासन द्वारा काम 
पर लगाए गए कर्मचारियों को दर्शाने वाला विवरण 


]94[-42 


रखे गये कूल व्यक्तियों की संख्या - 


वयस्क 

बच्चे 

भुगतान की गई कुल 
मजदूरी 

उन कर्मचारियों की संख्या 
जिन पर जुर्माना किया गया 
वसूल किए गए जुर्माने की 
शशि 


उन कर्मचारियों की संख्या 
जिनके नाम माल की हानि 
था क्षति दर्ज की गई 


क्षति के एवज में वसूल की 
गई राशि 


*नई दिल्‍ली में अमरीकी सेना के 
गिरिजाघर का निपटान 


764, श्री एस, टी, आदित्य : 
कया अमरीकी सेना गिरिजाघर, 
किया जा रहा है; यदि हां तो 


9() | 
श्न्य 


रु, 5,82 ,379 
28 
रु. 4! 


8,02 
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।०42-43 


कक 


श्न्य 


रु, 6,35,9380 


रु. [.]29 


[943 -44 


रु 40 


 ,3(0 5 


रु, ],985 


क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्‍ली को सरकार को समर्पित 
सरकार इसका क्‍या करेगी? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, अब मामला विचाराधीन है | 


नत._......३ +अन्‍ा७- 
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40॥] 


“सरकारी विभागों से कर्मचारियों का निकाला जाना 


769. श्री मनु सूबेदार : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 
() सेना, नौ सेना और वायु सेना को सम्मिलित करते हुए युद्ध विभाग, (४) रेलवे, तथा 
(४) सरकार के अन्य विभागों से 946 में जिन अस्थायी और स्थायी लोगों को नौकरी 
से निकाला जाना है उनकी कुल संख्या कितनी है; 

('ख) क्‍या यह सच है कि उनमें से कुछ लोगों ने आदर्श सेवा की और अब उनको 
निकाला जा रहा है; 

(ग) सरकार उन्‍हें अन्य विभागों में काम पर लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है; 

(घ) उन्हें फिर से काम पर लगाने के लिए सरकार किन विशेष कार्यों का प्रस्ताव 
करती है; 

(डी) क्या यह सच है कि भारतीयों को विभिन्‍न सेवाओं से अलग किया जा रहा 
परन्तु इसके साथ ही ब्रिटिश लोगों को अन्य सेवाओं में भर्ती किया जा रहा है, 

“च) क्या सरकार ऐसी भर्ती को रोकने तथा भारतीयों को ऐसे अन्य कार्य में लगने 
के अवसर प्रदान करने के औचित्य पर विचार कर रही है जिनमें नई भर्ती प्रारंभ की 
जाती है; और 

(छ) केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्‍न प्रांतीय सरकारों में विद्यमान 70 प्रतिशत पद 
साधारण तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और सरकार ने ऐसी क्‍या मशीनरी बनाई 
है ताकि आवश्यक प्रबंध किए जाएं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह 
सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही समय पर सदन के पटल पर रखी जाएगी | 

(ख) जी हां। 

(ग) इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपेक्षित विभाग विमुक्‍त 
कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में करा लें और यथासंभव रोजगार 
कार्यालय द्वारा रिक्त स्थानों को भर लें। 

(घ) केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें पंचवर्षीय योजनाओं में चयनित योजनाओं पर 
कार्य कर रही हैं और .उचका मुख्य लक्ष्य यह है कि अपस्फीति और बेरोजगारी की 
प्रवृत्ति का विरोध किया जाए। इनमें उत्पादक योजनाएं और आ्थिक महत्व की योजनाएं 
सम्मिलित की गई हैं जो स्वयं वित्तपोषित योजनाएं यथा लघु सिंचाई, सड़कें, प्रति-कटाव, 
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कृषि-साधन, वन आदि न हों। दोनों वर्ग भवन निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान, पूर्व 
सैनिकों का पुनर्वास अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराएंगे। 
पंचवर्षीय योजना से कुछ अन्य योजनाएं यथा जन स्वास्थ्य योजनाएं, विशेषकर मलेरिया 
के विरुद्ध साधन, जल आपूर्ति तथा जल-निकासी योजनाएं जिनसे पर्याप्त मात्रा में 
रोजगार उपलब्ध होगा, भी कार्यान्वित की जा रही है। 

(ड) नहीं, ऐसे मामलों के सिवाय जहां विशेष नियुक्तियों के लिए विशेषज्ञों की 
आवश्यकता होती है अथवा जहां संख्या कम होती है इनकी लोक हित में आवश्यकता 
होती है। 

'च) प्रश्न नहीं उठता | 

(छ) 20 जून 942 से 3] दिसम्बर 945 तक होने वाले पदों में से 70 प्रतिशत 
पद सीधी भर्ती से साधारणतया भरे जाते हैं, इन पदों को “युद्ध सेवा' के उम्मीदवारों के 
लिए आरक्षित किया गया है। विभिन्‍न प्रांतीय सरकारों द्वारा आरक्षित रिक्त स्थानों के 
अनुपात के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। उच्च सेवाओं में युद्ध आरक्षित रिक्त 
पदों के लिए आवेदन पत्र उम्मीदवारों रो मांगे गए हैं तथा गैर-तकनीकी सेवाओं के 
रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख 45 फरवरी, 4946 है और 
तकनीकी सेवाओं के लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख | अप्रैल 946 है | 

तकनीकी सेवाओं के उम्मीदवारों का साक्षात्कार संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा 
किया जाएगा और यह आयोग ही अन्तिम रूप से चयन करेगा। गैर-तकनीकी सेवाओं 
के लिए उम्मीदवारों को युद्ध विभाग द्वारा काम में लाए जाने वाले बोर्डों द्वारा सर्वप्रथम 
परीक्षा ली जाएगी तथा इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन 
किया जाएगा। अधीनस्थ और अवर सेवा के रिक्त पदों के लिए पूर्व सैनिकों से संन्य 
विघटन के बाद आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 


402 
*वाइसरीगल संपदा डिवीजन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें 


70. सरदार मंगल सिंह : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवा की 
वे विस्तृत शर्तें अर्थात्‌ वेतनमान, दी गई अन्य निःशुल्क रियायतें और कार्य करने का स्थान 
आदि क्या थी जिनके अधीन + जुलाई 946 से पूर्व शिमला अथवा दिल्ली में वाइसरीगल 
संपदा डिवीजन में लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है 
(देखिए पृष्ठ [47) 
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"जोधपुर रेलवे में रोजगार विनियमों के 
अनुसार घटो का उपयोग 
7. सेठ सुखदेव : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि : 


(क) क्या ब्रिटिश इंडिया में से गुजरने वाली जोधपुर रेलवे के रोजगार विनियमों के 
अनुसार घंटों का उपयोग होता है; 


(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर सकारात्मक है तो इसके बारे में वर्ष 94-4+4 
के लिए रेलवे श्रमिकों की रिपोर्ट में सुलह अधिकारी और पर्यवेक्षक द्वारा कोई उल्लेख 
क्यों नहीं किया गया जबकि यह रिपोर्ट दिसम्बर 945 के भारत श्रम राजपत्र (इंडियन 
लेबर गजट) के अंक में प्रकाशित की गई थी; और 


(ग) क्या माननीय सदस्य सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें अलग से 
तीन वर्ष अर्थात्‌ 4794-44 के लिए जोधपुर रेलवे के ब्रिटिश भाग को नीचे दी गई 
सूचना दी गई हो- 

(६) रखे गए कर्मचारियों की संख्या, 

(४) विनियम द्वारा प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, 

() अनवरत कामगारों के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों की संख्या, ञ 

(५) आवश्यक रूप से आन्तरायिक कामगारों' के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों की 

संख्या, 

(७) छोड़े गए कर्मचारियों की संख्या, 

(७) केलेण्डर दिवस के विश्राम का सुख उठाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत, 

(४) किए गए निरीक्षणों की संख्या, 

(छा) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें श्रम निरीक्षणालय द्वारा वर्गीकरण के लिए 

चुनौती दी गईं थी, 


(5) ऐसे संदेहास्पद मामलों की संख्या जो निर्णय. के लिए भारत सरकार के श्रम 
विभाग को भेजे गए थे, और 





* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 946, 6 मार्च, 946, पृष्ठ ]976 


!02 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय 
(५) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो निर्धारित घंटों से अधिक 0) आदतन और () 
कभी कभी काम करते हुए पाए गए? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इसका उत्तर नकारात्मक है। 
(ख) प्रश्न नहीं उठता । 


(ग) सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। 
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'रेलवे ठेकेदारों के मजदूरों के निरीक्षण के बारे में 
कानूनी नियमावली 

72. सेठ सुखदेव : कया माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क) क्‍या माननीय सदस्य का ध्यान नवम्बर 945 के भारतीय श्रम राजपत्र (इंडियन 
लेबर गजट) में प्रकाशित वर्ष 94-44 के लिए सुलह अधिकारी (रेलवे) और रेलवे 
मजदूरों के पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है जो 
मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त श्रमिक निरीक्षणालय मजदूरी, जुर्माने, 
कटौतियों के रजिस्टरों के रखने हेतु ठेकेदारों के लिए आवश्यक कानूनी नियमावली 
के अभाव में रेलवे ठेकेदारों के श्रमिक स्थापना में बाधा बन गए थे; और 


(ख) क्या इस कानूनी नियमावली में संशोधन करने का विचार है; यदि हां तो कब 
हा नहीं है ५.6) 
और यदि नहीं तो क्यों नहीं! 


माननीय डा. बी-आर. अम्बेडकर : (क) इसका 5त्तर सकारात्मक है। 


(ख) यह मामला विचाराधीन है। 
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*कारखाना (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन 
का प्रस्तुत किया जाना 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्‌, मैं कारखाना अधिनियम, 934 
में और संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू । 


+* विद्यान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 946, 6 मार्च, |946, पृष्ठ 998 
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406 
“नई दिल्‍ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और 
भवन निर्माता ठेकेदारों द्वारा रखे गए मजदूरों के 
आवास की दशा 


867, श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 


(क) नई दिल्‍ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भवन निर्माता ठेकेदारों द्वारा 
नई दिल्‍ली और समीपतवर्ती स्थानों में सीधे ही रखे गए मजदूरों की संख्या कया है; 

(रख) कया यह सच है कि ये मजदूर ऐसी दयनीय अस्वच्छ झोपडियों में रहते हैं जो 
हर समय धूप, वर्षा और ठंड के मौसम की विभीषिकाओं से पीड़ित होती हैं; और 

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है, तो माननीय सदस्य ऐसे कौन से 
कदम उठाने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उन मजदूरों के लिए सस्ते और स्वच्छ आवास 
के प्रबंध किए जाएं, यदि ऐसे कदम उठाने का विचार नहीं है तो क्‍यों? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) लगभग [2,000 मजदूर सीधे ही केन्द्रीय 
लोक निर्माण के अधीन काम करते हैं जबकि भवन निर्माता ठेकेदारों के अधीन काम 
करने वाले मजदूर भवन निर्माण के कार्यक्रम के अनुसार न्यूनाधिक संख्या में काम करते 
हैं । 

(ख) कुछ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूरों को सरकारी क्वार्टर आवंटित 
किए गए हैं और अन्य मजदूरों ने अपने आवास के लिए अपने ही प्रबंध कर लिए है। 

जहां तक ठेकेदार द्वारा रखे गए मजदूरों का संबंध है, उनमें से लगभग 9000 मजदूर 
दिल्‍ली के शहरी क्षेत्र में उन्हीं के घरों में रहते हैं। शेष मजदूर जो प्रतिदिन अपने गाँवों 
से कार्य स्थल पर आते हैं अथवा उन्हें कार्यस्थल पर हीं ठेकेदार द्वारा उन निर्मित छप्परों 
में आवास दिया जाता है जो उन्हें धूप, वषी और ठंड से कुछ बचा पाते हैं। 

(ग) सरकार ने पहले ही ठेकेदारों द्वारा रखे गए मजदूरों को स्थायी आवास के दिए 
जाने के प्रश्न पर विचार किया है और वे दिल्ली के पास उन गांवों में मॉडल बस्तियों 
के सुधार के लिए विचार कर रहे हैं जहां से मजदूर आते हैं। गरीब जनता के लिए 
सहायता प्रदत्त आवास की सरकारी योजना में ठेकेदारों द्वारा रखे गए मजदूरों के लिए 
अच्छे आवास की व्यवस्था भी शामिल की जानी चाहिए। 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, ॥046, 2 मार्च, 49+6, पृष्ठ 2224 
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केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के, उन मजदूरों के लिए आवास की सुविधाओं को 
उपलब्ध कराने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिन्हें अभी तक 
सरकारी आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। 


40/ 


'अभ्रक को केन्द्रीय विषय बनाया जाना 


890. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या यह सच है ब्रिटिश संसद भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ 
इंडिया ऐक्ट) में ऐसा संशोधन करने जा रही है जिससे कि अभ्रक को केंद्रीय विषय 
घबघनाया जा सके: और 


(ख) यदि हां तो क्‍या माननीय सदस्य इसे उस समय त्तक आस्थगित करा सकेंगे 
जब तक प्रतिनिधित्व वाली सरकार बिहार में स्थापित न हो जाए और ऐसा होना कछ 
ही समय की बात है? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) ब्रिटिश संसद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत 
किया गया है ताकि भारत सरकार अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि 
केन्द्र को ऐसी शक्ति मिले ताकि वह अभ्रक विषय को सम्मिलित करते हुए कछ मामलों 
में युद्ध से शान्ति तक की अस्थायी अवधि के लिए कानून बना सके | 

(ख) काफी समय से सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि भारत सरकार 
अधिनियम की सूची-[ की मद 36 के संदर्भ में इस सदन में ऐसा विधान बनाया जाए 
ताकि अभ्रक के कुछ पक्षों को केन्द्र के नियंत्रण न॑ लाया जा सके | 


40७ 
'सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों की शिकायतें 


896. पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : ह 
(क) क्‍या सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों ने हड़ताल करने का नोटिस 
दिया है, यदि हां तो उनकी शिकायतें और मांगे क्या-क्या हैं 





* विधान सभा ठाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 946, ॥2 नार्च, 945, पृष्ठ 2236 
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(ख) क्‍या सरकार उन्हें रहन-सहन के लिए न्यूनतम मजदूरी देना चाहती है, यदि 
हां है तो कब और कितनी राशि देगी; 

(ग) उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं यथा स्नान करने की सुविधाएं, बाह्य खेल, बच्चों 
की शिक्षा, क्वार्टरों की व्यवस्था और चिकित्सीय सहायता क्‍या क्या हैं; 

(घ) उनमें प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने हैं और क्‍या सरकार उन घंटो को 
घटाकर 40 घंटे प्रति सप्ताह करना चाहती है; 

(ड)) क्या सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अनाज सप्लाई करने का प्रस्ताव करती है 
जैसा कि सरकार दिज्ली प्रेस तथा अन्य सरकारी विभागों के लिए कर रही है; और 

(व) क्या सरकार उजरती मजदूरी पद्धति का उन्मूलन करने का इरादा करती है 
और इस समय कर्मचारियों द्वारा पैदा की गईं मजदूरियों के आधार पर मासिक वेतन 
प्रारंभ करना चाहती है? 

माननीय डा. बी.आर, अम्बेडकर : जी हां। शिकायतें इस प्रकार हैं : 

() यूपी. सरकार द्वारा गेहूं के राशन में कटौती, 

(0) वेतन और वेतनमानों का पुनरीक्षण, 

(॥) दिल्‍ली में सरकारी कर्मचारियों को दी गईं रियायत्त के आधार पर अनाजों की 
रियायती दरें, , 

(५) उजरती दरों का उन्मूलन, और 

(४) क्वार्टरों की व्यवस्था | 

हड़ताल के इस नोटिस का तत्काल कारण गेहूं की राशनिंग की कटौती है। 

(ख) यह सामान्य प्रकार का ऐसा प्रश्न है जो सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा 
हे। 

(ग) बाह्य खेलों और चिकित्सीय सेवा के अलावा इस समय अन्य कोई सुविधाएं 
विद्यमान नहीं हैं। अन्य सुविधाओं के प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है| 

(घ) प्रति सप्ताह कार्य करने के घंटे 48 हैं। इनमें कमी करना ठीक होगा या नहीं, 
इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। 

(ड) नहीं। अलीगढ़ प्रेस के कर्मचारियों को यू पी. सरकार के आदेशों के आधार 
पर रियायत्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है| 

(घ) इस समय सरकार की नीति है कि जैसे ही अवसर आएं, उजरती दरों के लिए 
शनेः शनै: वेतन के समय मान को बदल दिया जाए | 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर !07 


409 
“भारत सरकार के मुद्रणालयों में 
जूनियर रीडरों की कुछ पदोन्नति 


900. हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मुद्रणालयों में जूनियर रीडरों को सीनियर रीडरों 
के पद पर पदोन्‍नति देने का क्‍या आधार है; 


(ख) क्‍या यह सच है कि किन्‍्हीं भी भारत सरकार के मुद्रणालयों में कुछ विभागीय 
कर्मचारी जिन्होंने रीडर की परीक्षा पहले उत्तीर्ण कर ली थी तथा जूनियर रीडर के ग्रेड 
में पहले ही आ गए थे, जूनियर रीडर ग्रेड में ही नहीं अपितु सीनियर रीडर ग्रेड में भी 
उन कर्मचारियों से अधिक्रमित हो गए हैं जिन्होंने बाद में जूनियर रीडर के ग्रेड में प्रवेश 
किया; 

(ग) क्‍या यह सच है कि कुछ अहतताप्राप्त कापी होल्डरों जिन्होंने जूनियर रीडर की 
कुल सेवा अधिक समय तक कर ली है, को जूनियर रीडर ग्रेड में उन कर्मचारियों की 
तुलना में जूनियर घोषित किया गया है जिनकी जूनियर रीडर के रूप में कुल सेवा 
अपेक्षाकृत कम है और वे रीडर की उस परीक्षा में असफल रहे जिसमें उन्होंने जूनियर 
रीडर के पद पर अधिक समय तक काम किया; 


घी क्‍या यह सच है कि उन कापी होल्डरों को वरिष्ठ समझा गया है जिन्होंने 
कॉपी होल्डर के पदों में कल सेवा अपेक्षाकृत अधिक समय तक की है; और 

(ड) क्‍या माननीय सदस्य इस बात की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव 
करते हैं कि जूनियर रीडर के ग्रेड में कूल सेवा की अवधि के आधार पर वरीष्ठ रीडर 
के पदों को भरा जाए? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हेड रीडर के पद को “चयन पद' 

घोषित किया गया है, इस पद के अलावा एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में रीडरों की पदोन्नति 
का आधार वरिष्ठता तथा कार्यदक्षता है। 


(ख) और (ग) जी हां, ऐसे मामलों में वरिष्ठ कॉपी होल्डरों ने अपने उन जूनियरों 
के स्थायी होने से पूर्व रीडर की परीक्षा में अहता प्राप्त कर ली है जिन्होंने पहले ही 
परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। परीक्षा आता प्राप्त करने के लिए होती है, परीक्षा में उत्तीर्ण 
होना ऐसा कारक नहीं है जबकि सेवाकाल ही ऐसा कारक है जो रीडरों के रूप में 
नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता निर्धारित करता है| 


*# विघान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, !946, 2 मार्च, 946, पृष्ठ 2 240 
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(घ) जी हां। अप्रेल, 943 तक और इसके बाद अनवरत सेवा की कल अरव॑धि द्वारा 
वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। 


डा) जैसा कि उपरोक्त (क) में बताया गया है, कुछ अलग अलग मुद्रणालयों में ऐसे 
हेड रीडरों के कुछ चयन पद के सिवाय; पहले ही ऐसा किया जा रहा है जो कार्यदक्षता 
के आधार पर चयन द्वारा भरे जाते हैं। 


40 
“भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्‍ली में 
मुस्लिम सेक्शन होल्डर और ओवरसियर 


904. हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्‍ली में ओवरसियर और सेक्शन 


होल्डर के स्थायी और अरथायी पदों की कूल संख्या क्‍या है तथा इनमें से कितने पदों 
पर मुसलमान काम कर रहे हैं; और 


(ख) ऊपर बताए गए मुद्रणालय में अलग अलग ओवरसियरों के कर्त्तव्य और कृत्य 
क्या क्या हैं? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 7 ओवरसियर 2 सेक्शन होल्डर | सात 
ओवरसियरों के पदों में से 2 पद पर मुसलमान हैं। बारह सेक्शन होल्डर के पदों में 
से दो पद पर मुसलमान हैं | 

(ख) एक ओवरसियर निम्नलिखित के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है- 

(0) उसके अधीन काम कर रहे लोगों के काम की मात्रा और गुणवत्ता बनाए रखना, 

() अपने अधीन सेक्शन को पूर्णतया काम पर॑ लगाए रखना; 

(0) कार्य को शीघ्रता से संपन्‍न कराना और मितव्ययता के साथ उत्पादन कराना, 

(४७) सभी समयोपरि मांगों की सावधानीपूर्वक जांच तथा समयोपरि काम कम से 
कम कराना, और 

(७) अधीनस्त जोगों के बीच काम का समतापूर्वक वितरण | 

नान-टेक्नीकल ओवरसियर मुद्रणालय में सभी अवस्थाओं में सबसे गोपनीय कार्य 
के कठोरता से पर्यवक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। 


* विधान सभा वाद--विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 946, 2 मार्च, 4946, पृष्ठ 2242 
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“राय साहिब सी.पी. मलिक की अधीक्षक इंजीनियर के पद 
पर स्थानापनन पदोन्नति 


907. डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्‍या माननीय श्रम सदरय यह बताने की कृपा 
करेंगे कि राय साहिब सी.बी. मलिक को अधीक्षक इंजीनियर के पद पर काम करने के 
लिए आदेश दिया गया और इस संबंध में 28 फरवरी ]946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न 
के अपने उत्तर के संदर्भ में यह बताया गया कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बिना 
नियुक्ति दिए अधीक्षक इंजीनियर का काम कराने की क्या विशेषता थी; 

'ख) क्‍या ऐसा व्यक्ति जिसे अधीक्षक इंजीनियर का काम सौंपा जाता है, अपने 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की स्थायी नियुक्ति से संबंधित कर्त॑व्य निभाता है, यदि हां तो 
क्या वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिपोर्ट अधीक्षक इजीनियर को स्वयं ही अपने पास 
भेजता है; यदि नहीं तो उसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाती और यदि ऐसा नहीं है तो क्‍या 
सदस्य नियुक्ति और काम को निभाते रहने में अंतर की व्याख्या करेंगे? 





माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) इस प्रबंध की व्यवस्था यह है 
कि वह अधिकारी अधीक्षक इंजीनियर के पद का वेतन नहीं लेता परन्तु वह अपने 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अन्य पद के नेमी कर्तव्यों के वर्तमान 
चार्ज को संभालने के लिए कुछ अतिरिक्‍त भत्ता आरक्षित करता है। एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर के पद की उसकी रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी अथौत्‌ मुख्य इंजीनियर को 
प्रस्तुत की जाती है। 


इस प्रबंध को प्रशासनिक नियमों और प्रथा की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है। 


4+2 


“केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय विभाग में 
कतिपय पदों के लिए मुसलमानों को खोजने के लिए प्रयत्न 


908, डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या उन्होंने अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को प्रशासकीय अधिकारी का 
पद स्वीकार करने के लिए कहा है; यदि हां तो वह कौन व्यक्ति था और उसने क्‍या 
उत्तर दिया; 

* विधान सभा वाद-विदाद (केन्द्रीय) , खंड 3, 946, ।2 मार्च, ।940, पृष्ठ 2244 

मम वहीं। 
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(ख) क्‍या माननीय सदस्य ने इस बात का प्रयत्न किया कि उपयुक्त मुस्लिम 
उम्मीदवार की खोज की जाए; 

(ग) क्‍या माननीय सदरय ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
के सभी पदों को हिन्दुओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाए? यदि नहीं 
तो माननीय सदस्य ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं कि प्रशासकीय अधिकारी के पद 
को भरने के लिए उपयुक्‍त अधिकारी खोजा जाए। 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता। 

खबर) यह प्रश्न नहीं उठता | 


(ग) कोई निर्णय नहीं लिया गया है| इस पद के भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है। 


4]3 
“कोयला खानों में बेरोजगार महिलाओं का रोजगार 


008. प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि- 

(क) उन महिलाओं को जो कोयला खारनों में कार्य करती थी और पहली 
फरवरी से बेरोजगार हो गई हैं वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए क्‍या कोई 
प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां तो वे क्‍या हैं 

(ख) सरकार नियोक्‍्ताओं को यह अनुमति क्यों देती है कि ठेकेदारों की सेवाओं 
का उपयोग किया जाए ताकि उनमें से कूछ बेरोजगार महिलाओं को कुछ काम 
दिया जाए; 

(ग) इन ठेकेदारों द्वारा इन महिलाओं को कितनी मजदूरी दी जाती हैं; और 

(घ) सरकार इन महिलाओं के परिवारों को निःशुल्क अतिरिक्त आधा सेर 
चावल, निःशुल्क आधा सेर दूध तथा चावल और दाल की खरीद में रियायत देने 
से क्‍यों इन्कार करती है जबकि इन परिवारों के पुरुष सदस्य खानों में काम 
करते हैं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (की) माननीय सदस्य का ध्यान 25 फरवरी 
[946 को तारांकित प्रश्न संख्या 466 के भाग (ख) के दिए गए उत्तर की ओर 
आकर्षित किया जाता है। 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, 946, 5 मार्च, 946, पृष्ठ 2458 
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(ख) ठेकेदारों को भवन निर्माण, बालू लादने और उसे उतारने, ईटें बनाने 
आदि के कार्यों पर लगाया जाता है तथा कुछ भहिलाओं को भूमिगत स्थलों पर 
काम करने से अलग किया जाता है क्योंकि ऐसे स्थलों पर काम करने का भार 
ठेके पर दिया जाता है। 

(ग) इस प्रकार काम पर लगाई गईं महिलाओं की आय प्रतिदिन 0 से 2 
आने होती है और इसमें आधा सेर निःशुल्क चावल तथा प्रत्येक उपस्थिति पर 
दो आने का बोनस सम्मिलित नहीं है। 

(घ) अतिरिक्त राशन की रियायत केवल कोयला खान के कामगारों को दी 
जाती है। 


कोयला खानों में भूमिगत स्थलों में कार्य करने वाली महिला कामगारों को 
दूध की निःशुल्क सप्लाई की रियायत उनके भूमिगत स्थलों में रोजगार के प्रतिबंध 
के हटाने के संबंध में एक प्रतिकर साधन था। |। फरवरी ]946 से प्रतिबंध के 
फिर से लगाए जाने के फलस्वरूप उस तारीख से यह रियायत लागू होने से 
समाप्त हो गई है। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : चावल और दाल की खरीद की रियायत के प्रश्न 
के संबंध में उन महिलाओं के बारे में इसे जारी क्‍यों नहीं होना चाहिए जो अब 
सतह पर काम करने के लिए है परन्तु जिन्होंने इससे पूर्व मूमिगत स्थलों में काम 
किया था? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, 
वे विशेषधिकार दिए गए जब वे भूमिगत स्थलों में काम कर रहे थे। जैसे ही 
प्रतिबंध फिर से लगाया गया, उन्हें यह प्रतिकर भत्ता दिए जाने का कोई औदधित्य 
नहीं है। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : माननीय सदस्य के सचिव उस दिन बता रहे थे 
कि कछ रक्षात्मक साधन अपनाए गए थे ताकि मजदूरों को ठेकेदारों के अत्तयाचारों 
से बचाया जा सके। क्‍या हमें यह समझना है कि उनका शोषण किया जाता है? 

माननीय डॉ, बी.आर. अम्बेडकर : में नहीं समझता कि यह किसने कहा। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : माननीय सदस्य के सचिव श्री जोशी ने बताया कि 
ठेकेदारों को यहां बुलाया जाता है और इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा महिलाओं को काम 
पर लगाया जाता है। क्‍या हम यह समझें कि सरकार द्वाश पर्याप्त साधन अपनाए 
जाते हैं ताकि इन महिलाओं को ऊन ठेकेदारों के शोषण से बचाया जा सके? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में यहीं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य 
कोई विशेष प्रश्न करेंगे तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दूगा। 


[!2 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 

दीवान चमनलाल : क्‍या सरकार ने संविदा में समुचित मजदूरी के खण्ड पर 
जोर दिया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहां तक मेरी सूचना है कि वह वाक्यखण्ड 
संविदाओं में जोड़ दिया गया है। 

श्री मनु सूबेदार : सामान्य रूप से सरकार ऐसे क्‍या कदम उठा रही है कि 
उन समस्याओं की जांच की जाए कि ठेकेदार को कैसे कम किया जा सकता 
है और मजदूरों का सीधे ही नियाक्ता के अधीन कैसे रखा जा सकता है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस मामले की जांच की जा रही है। 

दीवान चमन लाल : मेरे प्रश्न का संबंध उचित मजदूरी के खण्ड को महिला 
कामगारों की संविदाओं में जोड़ने से था? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस पर 
विचार किया जा सकता है। 


4[4: 
“*लक्ष्मणत्तीर्थ नदी पर बॉध का निर्माण 


।009. श्री डी.पी. करमारकर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि- 

(क) क्या कार्ग में लक्ष्मणतीर्थ नदी पर बॉध के निर्माण के लिए विचार किया 
जा रहा है और क्‍या इस परियोजना से 30000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 
आशा की जाती है 


(ख) क्‍या मैसूर सरकार ने ऊपर बताई गईं योजना के संबंध में आपत्तियां की हैं; 





(ग) क्‍या इस मामले में कुर्ग के मुख्य आयुक्त द्वारा भारत सरकार को लिखा 
गया है; और 

(घ) क्‍या भारत सरकार इस मामलें में किसी निर्णय पर पहुंची है, यदि नहीं 
है तो क्या सरकार शीघ्र ही किसी ऐसे निर्णय पर आना चाहती है ताकि कार्ग 
की सरकार इस परियोजना के तीव्र गति से कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़े? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां, परन्तु 942 में जैसी 
परियोजना तैयार की गई थी, उससे यह आशा की जाती थी कि लगभग 3,000 
एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी | 


* विधान सभा वाद-विदाद (केन्द्रीय), खंड +, 946, 5५ मार्च, 946, पृष्ठ 2459 
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(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है और यह सूचना एकत्र की जा रही है। 

(ग) और (घ) इस परियोजना की जांच की गई थी परन्तु इस परियोजना 
में कुछ तकनीकी कमियां थीं। कुर्ग के मुख्य आयुक्त को कहा गया कि इस 
परियोजना का तकनीकी सलाह के प्रकाश में पुनरीक्षण कर लें तथा पड़ोसी प्रदेश 
से भी पता लें कि क्‍या उन्हें इस परियोजना के कार्यान्‍न्यवन में कोई आपत्ति तो 
नहीं है। अभी तक काूर्ग के मुख्य आयुक्त से पुनरीक्षित परियोजना प्राप्त नहीं हुई 
है यद्यपि कूर्म के प्रशासन की यंचवर्षीय युद्धोत्तर योजना में इसे सम्मिलित कर 
लिया गया है। 
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“रोजगार और पुनवीस निदेशालय के व्यय का आवटन 
[07. श्री वादीलाल लललूभाई : क्‍या माननीय भ्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि- 

(क) केन्द्र और क्षेत्रीय केन्द्रों में अलग-अलग रोजगार तथा पुनर्वास निदेशालय 
के लिए आवंटित व्यय कितना है, 

(खी इन अलग-अलग केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या कितनी है; 

(ग) ऐसे पूर्व सैनिकों की कूल संख्या कितनी है; जिन्होंने रोजगार के लिए 
इन केन्द्रों में अपना नाम रजिस्टर करा लिया है; और 

(घ) निदेशालय द्वारा इन पूर्व सैनिकों में से कितने पूर्व सैनिकों को वैकल्पिक 
रोजगार के लिए उपयुक्त पाया गया है? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है परन्तु शायद 
माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 946-47 के दौरान पुनर्वास और 
रोजगार के महानिदेशालय के निदेशालय तथा प्रशासनिक कर्मचारियों पर तकनीकी 
वार्षिक व्यय क्‍या है। यह व्यय इस प्रकार है :- 


रुपये 

हेडक्वार्टर 27,4,800 
क्षेत्रीय केन्द्र ,08 ,32, 500 
योग +।।._ 7.37.47. 300 


'3.......... 3 व्काननन-ममममममममममममनमन बन» कक न-न-ननननन मनन यड नाग तागणणणएणएणएणएणएणएणएणएणएणए सन अनतलपगाकाततताााा 








+ विदघ्यान सभा वाद-विवाद किन्द्रीयोी, खंड 4, 946, ॥5 मार्च, 946, पृष्ठ 2468 


[]4 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाहमय 


वर्ष 946-47 के लिए बजट प्राक्कलनों में ब्यौरों के लिए संदर्भ आमंत्रित 
किया है। क्षेत्रीय और उप-हक्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों में व्यय क्रमशः 60 और 40 
के अनुपात में बॉटा जाएगा। 

ख) 8 जुलाई से 3। दिसंबर 945 की अवधि के लिए पुनर्वास और 
रोजगार के महानिदेशालय की प्रगति रिपोर्ट के परिशिष्ट--] में इस संगठन के 
केन्द्रीय और क्षेत्रीय सेक्शनों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा अभी तक भरे गए 
पदों की संख्या के ब्यौरेवार विवरण पत्र दिए गए हैं। 

इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी गई है। 

गे) रोजगार कार्यालय समाप्त की गई सेवाओं के कर्मचारियों को रजिस्टर 
करने तथा उन्हें स्थान दिलाने के लिए ही उत्तरदायी नहीं हैं अपितु युद्ध के 
सेवामुक्त कामगारों के लिए भी उत्तरदायी है। 3 दिसम्बर 4945 तक रोजगार 
कार्यालय तथा पुनर्वास और रोजगएर कार्यालयों में रजिस्टर किए गए व्यक्ति की 
कूल संख्या 50,658 थी और इनमें से 29,925 व्यक्ति पूर्व रौनिक थे। इस संबंध 
में यह भी बता दिया गया कि सैन्य विघटन के दूरारे अवस्था का कार्य 45 नवम्बर, 
945 को ही प्रारंभ हो सका। सेना की विमुक्ति के अनुसार लगभग 45,00,000 
व्यक्ति मार्च, 4947 के अंत तक अलग कर दिए जाएंगे। इस अवस्था में यह अनुमान 
लगाया कठिन है कि इन व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को पुनर्वास और रोजगार 
कार्यालय की सहायता की आवश्यकता होगी। 

(घ) 34 दिसम्बर 4945 तक रोजगार कार्यालय और पुनर्वास तथा रोजगार 
कार्यालयों द्वारा रोजगार के लिए बताए गए व्यक्तियों की संख्या 9546 थी। इनमें 
से 2,844 व्यक्ति पूर्व सैनिक थे। 
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“केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मुसलमानों और 
गैर-मुसलमानों को ठेके के निर्माण कार्य 
802. सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्‍या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल 
पर एक तुलनात्मक विवरण रखेंगे जिसमें अलग-अलग यह दिखाया गया हो कि 
टेंडरों द्वारा उन ठेके के निर्माण कार्यों तथा वर्क आर्डर की राशि क्‍या है जो 
निर्माण डिवीजन संख्या एच आई, नई दिल्‍ली 'ए' डिवीजन, नई दिल्‍ली 'बी' 
डिवीजन, प्रांतीय डिवीजन और केन्द्रीय लोक निमौण विभाग, नई दिल्‍ली के विशेष 


# घिधान समा दाद-दिवाद (केन्द्रीय), खंड +, 946, 5 मार्च, 946, पृष्ठ 2472 
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डिवीजन संख्या | को गत तीन वर्ष में वर्तमान एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों अथवा 
उनके पूर्वांधिकारी द्वारा मुसलमान और गैर-मुसलमान ठेकेदारों को दिए गए? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : पूछी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं 
है तथा इसके एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह परिणाम के अनुरूप 
नहीं होगा। 

सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्या मैं माननीय श्रम सदस्य से यह जान सकता 
हूं कि वह यह सूचना बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मेरे पास निश्चित सूचना 
है कि इस ब्रांच में मुसलमानों को दिए गए ठेके बहुत ही कम हैं| 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र के पास सूचना 
है तो में नहीं जानता कि वह मुझे कष्ट क्‍यों दे रहे हैं। 

सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : मैं माननीय श्रम सदस्य को इसलिए कष्ट दे 
रहा हूं कि हमारे हितों की हानि हो रही है तथा माननीय सदस्य के विभाग द्वारा 
मुसलमानों की अवहेलना की जा रही है और उस मामले को सदन के समक्ष 
बताना चाहता हूं। 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे अपने दिए गए उत्तर में कुछ भी 
नहीं जोड़ना है। द 

सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्‍या माननीय श्रम सदस्य कोई नाग अपनाएंगे 
कि बाद में यह सूचना सदन के पटल पर रख दी जाए। 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : में ऐसा नहीं कर सकता। 

श्री श्रीप्रकाश : क्‍या नाननीय सदस्य ने नाराज़ हें? 


सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न। 


“नई दिल्‍ली में इस्टर्न और वैस्टर्न हाउसेस की 
भारत सरकार द्वारा बिक्री 
34., सेठ गोविंद दास : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि- 


(क) क्या सरकार ने + फरवरी [946 के हिंदुस्तान टाइम्स में समाचार देखा है कि 


रन 


हाइट हाल भारत सरकार पर यह दबाव डाल रहा है कि वह कर्जन रोड और अशोक 


#£ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, ।946, 2] मार्च, 046, पृष्ठ 2689 
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रोड के क्रमशः वैस्टर्न और इस्टर्न हाउसेस को खरीद ले, यदि हां तो हो भारत सरकार 
द्वारा क्या उत्तर दिया गया है, और 

'ख) क्‍या सरकार इस बात पर विचार करती है कि सामान की प्राप्त कीमत खरीद 
कीमत का कुछ हीं अंश होगी? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। इस संबंध में में माननीय श्री 
वेंकेटासुब्बा रेडियार के 8 फरवरी, 946 के अल्पकालीन नोटिस पर दिए गए प्रश्न 
संख्या 23 के भाग (क) और (ख) के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकषित 
करना चाहूगा। 

('ख) अभी तक खरीद की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया गया है परन्तु भवन 
के तोडने के बाद सामग्री की कीमत अवश्य ही भवन की कीमत की तुलना में बहुत कम 
होगी | 

श्री अहमद ई,एच. जफर : भाग (क) के उत्तर में माननीय सदस्य ने 'जी हां' कहा । 
क्या इसका अर्थ यह है कि ह्लाइट हाल से यह दबाव डाला गया था? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं | 

श्री अहमद ई.एच. जफर : भाग (क) के उत्तर में 'जी हां' का क्‍या अर्थ है? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इसका अर्थ यह है कि मेंने हिन्दुस्तान टाइम्स 
में यह समाचार देखा है। 


सभापति महोदय : अगला प्रश्न | 
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“सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ में हड़ताल की धमकी 
34, श्री मोहन लाल सक्सेना : (क) क्या माननीय अम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या वह हड़ताल के उस नोटिस से अवगत हैं जो सरकारी मुद्रणालय, 
अलीगढ़ के कर्मचारियों ने दिया है; 

'ख) क्‍या यह सच है कि कर्मचारियों को 2 रुपये, [+ रुपये और 5 रुपये 
प्रतिमास दिए जाते हैं; 

(ग) क्या माननीय सदस्य उनके वेतन, सुविधाएं, कार्य करने के घंटे और राशन की 
सप्लाई के संबंध में शिकायतों से अवगत हैं; और 

(घ) भारत सरकार ने कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की . 
है और क्‍या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है? 


* विधान समा वांद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, [946, 2| मार्च, 9+6, पृष्ठ 269] 


विधानसभा वाद विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर की 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हा | 

(ख) जी हां, कर्मचारियों के कुछ वर्ग । 

ग)जी हां। 

(घ) इन शिकायत्तों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में माननीय सदस्य का 
ध्यान 2 मार्च, 946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 896 के उत्तर की ओर 
आकर्षित किया जाता है। 

प्रो. एन.जी. रंगा : इस प्रश्न के भाग ख) के संदर्भ में इन कामगारों में से कितने 
कामगारों को केवल ]2 या 4 या 5 रुपये प्रतिमास दिए जाते हैं? 

माननीय डा. बी.आर, अम्बेडकर : मुझे आशंका है कि मेरे पास यहां तथ्य नहीं हैं| 

प्रो. एन.जी. रंगा : क्‍या सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन लोगों के वेतन बढ़ाए 
जाएं जिन्हें इतना कम वेतन दिया जाता है? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि सरकार ने 
वेतन आयोग नियुक्त किया है जो सामान्यतया ऐसे मामले की जांच करतः है। 





डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्‍या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 
अलीगढ विश्वविद्यालय कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को 30 
रुपये प्रतिमास का न्यूनतम वेतन देता है? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : में इस सूचना के लिए माननीय मित्र को बधाई 
देता हूं। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह मेरे लिए बधाई अथवा आपके लिए संवेदना का 
प्रश्न नहीं है-- यह रहन-सहन का न्यूनतम मानक है- हम अपने कर्मचारियों को भूखा 
नहीं रख सकते | 

प्रो. एन.जी. रंगा : सरकार के लिए यह क्‍यों आवश्यक है कि जब तक विशेष 
आयोग भारत सरकार के सभी कर्मचारियों और सेवकों के सामान्य रूप से वेतन के बारे 
में रिपोर्ट दे तब तक क्‍या सरकार 2,4 और 5 रुपये प्रतिमास वैतन में वृद्धि के लिए 
क्यों नहीं सोच्च सकती? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार का इरादा है कि किसी भी समान 
सिद्धान्त पर अपनी सामान्य नीति बनानी चाहिए और वह नीति तब तक कार्यान्वित नहीं 
की जा सकती जब तक आयोग द्वारा इस मामले की जांच न कर ली जाए | 


सेठ गोविन्द दास : किस तारीख से इस आयोग की रिपोर्ट आने वाली है? 


]]8 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह बताने में असमर्थ हूं परन्तु सरकार इस 
मामले को शीघ्र निपटाने का विचार रखती है। 


सेठ गोविन्द दास : उस समय तक इन 'लोगों को भूखा मरना है। क्‍या सरकार 
का विचार है कि उस समय तक इन लोगों को [? या 44+ या 5 रुपये प्रतिमास मिलना 
जा हिए। 


माननीय डा. बी.आर, अम्बेडकर : सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। 

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्‍या सरकार उन्हें कुछ अस्थायी राहत देने पर विचार 
कर रही है जब तक कि सिफारिशें प्राप्त न हों? 

माननीय डा. बी.आर, अम्बेडकर : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सरकार इन 
शिकायतों पर ध्यान दे रही है। 


श्री मोहन लाल सक्सेना : क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत नही है कि अन्य 
स्थानों में मृद्रणालय के कर्मचारी हडताल पर हैं? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, ऐसा हो है परन्तु में समझता हूं कि वे 
अन्यत्र काम कर रहे हैं। 


श्री मोहन लाल सक्सेना : क्‍या माननीय सदस्य यह देखेंगे कि उन्हें अस्थायी रूप 
से राहत दी जाए, उससे पूर्व वे हड़ताल करने पर बाध्य हो जाएं? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : में कोई भी समय--सीमा नहीं दे सकता | 


श्री अहमद ई.एच. जफर : क्या यह सच नहीं है कि “सक्रिय विचार के अन्तर्गत 
जैसे शब्द प्रायः यह बताते हैं कि इसमें कोई समय की सीमा नहीं है जैसा कि मेरे 
माननीय मित्रों का संबंध है? 


माननीय डा, बी.आर. अम्बेडकर : में ऐसा विचार नहीं करता । 
49 
“कोयला खानों में महिला कामगारों के लिए 
सतह पर कार्य 
438. प्रो. एन.जी. रंगा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बतानें की कृपा करेंगे कि 


(क) कोयला खानों के भूमिगत स्थलों से हटाई गई बीस हजार महिलाओं में से 
कितनी महिलाओं को सतह पर काम पर लगा दिया गया है 


* विधान सभा वाद-पिवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 9+6, 2] मार्च, 946, पृष्ठ 2696 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर [|9 


(ख) क्या माननीय सदस्य उस बात की जांच करेंगे कि प्रांतीय रेलवे कोयला खानों 
के भूमिगत स्थलों से हटाई गई महिलाओं में से कितनी महिलाओं को पूर्ण रूप से 
स्थायी आधार पर काम पर रखा गया है और ऐसी कितनी महिलाए हैं जिन्हें प्रति सप्ताह 
छः: दिन का काम दिया गया है; और 


(ग) 25 फरवरी, 946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में बताई 
गईं कल्याण निधि द्वारा कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाने वाली हैं और कितनी 
महिलाए प्रांतीय सरकारों द्वारा काम पर लगाई जाने वाली हैं? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सही आंकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु कोयला 
खानों के भूमिगत स्थलों से हटाई गई महिला कामगारों में से लगमग ५0 प्रतिशत 
महिलाओं को सतह पर काम उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 50 प्रतिशत महिलाओं 
में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं अपने गांवों को चली गई हैं जबकि बची हुईं 
महिलाओं में कुछ महिलाएं कोयला खानों में बैठी हुई हैं क्योंकि वे ठेके का कार्य यथा 
कोयलों की लदाई को नहीं करना चाहती | 

(व) प्रान्तीय रेलते कोयला खानों से हटाई गई सभी महिलाओं को पूर्ण रूप से 
स्थायी आधार पर सतह पर काम दे दिया गया है; 060 महिलाओं को 6 दिन प्रति 
सप्ताह के आधार पर काम पर लगा जिया गया है। 


(ग/ अभी तक कल्याण निधि द्वारा किसी भी महिला को काम पर नहीं लगाया गया 
है परन्तु झीरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में साग-सब्जी के उद्यान और फार्म 
स्थापित करने के लिए स्थल चुन जिए गए हैं और इन स्थलों के लेने के बाद भूमिगत 
स्थलों में काम करने वाली हटाई गई महिलाओं को कल्याण निधि द्वारा “गाली” के रूप 
में काम पर लगा लिया जाएगा। ऐसी महिलाओं की संख्या इस समय विदित नहीं है 
जिन्हें प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 

प्रो. एन.जी. रंगा : ऐसी महिलाओं के संबंध में जो घर पर रुकना चाहती हैं क्‍योंकि 
वे ठेके के कार्य की शर्तों पर काम नहीं करना चाहती, सरकार क्या कदम उठा रही है 
कि उन ठेकेदारों की मध्यस्थता के बिना इन महिलाओं को कुछ रोजगार देकर उनकी 
सहायता की जाए? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं तुरंत उत्तर नहीं दे सकता | 

प्रो. एन.जी. रंगा : इन ठेकेदारों की मध्यस्थता के बिना सरकार कार्य उपलब्ध 
कराने में क्यों असफल रहती है? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह पद्धति प्रांतीय रेलवे कोयला खानों में 
अधिक समय से चल रही है। 


]20) बाबा साहेब डा. अम्बेडकर सपूर्ण वाडमय 


प्रो. एन.जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि श्रम के बारे में रायल आयोग ठेकेदारों 
की पद्धति के विरूद्ध अधिक कठोरता से रिपोर्ट की है। क्या माननीय सदस्य ऐसी कुछ 
पद्धति निकाल सकेंगे ताकि ठेकेदारों के अत्याचारों पर नियत्रण किया जा सकें? क्‍या 
सरकार इन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई साधन अपना सकती है? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे आशा है कि हम उस मामले को निपटाने 
में समर्थ होंगे। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या माननीय सदस्य इस मामले को कोयला आयोग 
के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे क्योंकि कोयला आयोग भारत की यात्रा करने वाला है? 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूं। में 
संबंधित विभाग के समक्ष यह मामला प्रस्तुत कर सकता हू । 


420 
"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से संबधित 
ठेकेदारों पर प्रतिबंध 
43, श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) कया माननीय श्रम सदस्य यह बतानें की कपा 
करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस आशय फे आदेश दे 


दिए गए हैं कि निर्माण कार्यो के ठेके किसी भी ऐसे ठेकेदार को नहीं दिए जाने चाहिए 
जो विभाग के किसी अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं; 

(ख) कया यह सच है कि नजदीकी रिश्तेदारों में चचेरे, ममेरे और मौसेरे भाई, 
बहनोई और साले आदि सम्मिलित किए जाते हैं और यह आदेश मुख्य लिपिकों, 
लिपिकों, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर आदि पर लागू होता है; 


(ग) यह आदेश क्‍यों जारी किया गया और इस आदेश के फलस्वरूप कितने 
ठेकेदारों को ठेके नहीं दिए गए; 

(घी) क्या प्रांतों में लोक निर्माण विभागों अथवा अन्य देशों या विभागों यथा सैन्य 
इंजीनियरी सेवा, रेलवे, म्यूनिसिपल अथवा भारत के जिला बोर्डों के कार्य में इस प्रकार 
का कोई नियम है; 

(ड) क्या भारत सरकार के निदेशों के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
के मुख्य इंजीनियर की अपनी पहल पर आदेश जारी किया गया था; और 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 946, 2] मार्च, 946, पृष्ठ 2700 


विधानसभा वाद--विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ]2] 


(च) विभाग मे काम करने वाले कानगारों से संबंधित होने के कारण दुर्माग्यवश 
व्यक्तियों को स्पष्टतया यातना सहन करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति में क्या सरकार अपने 
आदेश के बारे में पुनर्विचार करेगी और उसे वापस लेगी; और यदि नहीं है तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) शब्द "नजदीकी रिश्तेदारों' में प्रथम चचेरे, ममेरे और मौसेरे भाई तथा बहनोई 
और साले भी शामिल हैं। शब्द अधिकारी' में इस आदेश के प्रयोजन के लिए 
अराजपत्रित कर्मचारी सम्मिलित नहीं किए जाते हैं | 

(ग) इसका उद्देश्य यह था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जनता का अधिक 
विश्वास बना रहे। 

ठेकेदारों की स्वीकृत सूची में से 25 ठेकेदारों के नाम हटा दिए गए हैं। अन्य 
व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं | 

(घ) इस मामले में पूछताछ नहीं की गई है और भारत सरकार इस तथ्य से अवगत 
नहीं है कि इस प्रकार का नियम अन्य विभागों या देशों में विद्यमान है । 

(ड) भारत सरकार के निदेश द्वारा | 


(च) यह मामला भारत सरकार की परीक्षाध्वीन है। 
+2] 


"परिवार बजट जांच [पोर्ट 


|56. श्री एम. अनन्तशायनम अय्यंगर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कपा करेंगे कि वे परिवार बजट जांच रिपोर्ट कब प्रकाशित करेंगे जो लगभग गत तीन 
वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी; 

'ख) क्या माननीय सदस्य सदन के समक्ष उन तारीखों को रखेंगे जब प्रथम और 
अंतिम परिवार बजट की सूचना ऐसे प्रत्येक केन्द्र द्वारा एकत्रित की गई थी जहां ऐसी 
जांच की जाती है और यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी जांच के लिए इतनी 
असाधारण अवधि क्‍यों चयन की गई; 

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस जांच का पूर्ण उद्देश्य और परिणाम 
पारिवारिक बजट जांच की प्रश्नावली से कामगारों द्वारा उपयोगी मदों की गुणवत्ता के 
कारक छोड़ देने से सर्वाधिक गंभीरता से विकृत कर दिया गया है; 





कि 
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घ) क्‍या कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की. गई थी ताकि परिवार बजट की जांच 
की प्रक्रिया की समानता और शुद्धता को आश्वस्त किया जाए; यदि हां तो इस समिति 
की कितनी बार बैठकें हुई: क्या यह सच है कि इन जांच पर लागू तथ्यों के प्राप्त करने 
और संग्रह करने के तरीकों और नियमों के सेम्पलिंग तकनीकों तथा अन्य महत्वपूर्ण 
निर्णय उनके लागू किए जाने से पूर्व या बाद में ऊपर बताई गईं विशेषज्ञ सगिति द्वारा 
स्वीकृत किए गए थे; और यदि नहीं तो क्यों नहीं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) परिवार बजट जांच की रिपोर्ट सितम्बर 
946 के अन्त तक पूरी और प्रकाशित किए जाने की आशा है। 

(ख) आवश्यक सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है| 

चूँकि रहन-सहन के सूचकांक की लागत ने मंहगाई भत्ता के समायोजन के लिए 
आवश्यक आधार बनाया जिसकी युद्ध-काल में तत्काल रूप से आवश्यकता थी 
और इस संबंध में कोई भी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः साधारण 
स्थिति पर लौटने की दशा की प्रतीक्षा किए बिना यह कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए था। 

(ग) इसका उत्तर नकारात्मक है। 

(घ) रहन-सहन सूचकांक के तैयार करने के तरीकों पर विचार विमर्श के लिए एक 
विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इसकी एक बार बैठक आयोजित की गई और इस 
बैठक में जांच के संबंध में तरीकों के बारे में सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किए गए तथा 
इन सिद्धान्तों को सामान्यतया अपनाया गया | 

विभिन्‍न चयनित केन्द्रों में परिवार बजट जांच के प्रारंभ करने तथा समाप्त करने 
की तारीखों को प्रदर्शित करने वाला विवरण 


केन्द्र का नाम बज के जआकलों को एक तारोख जिल एए बह को: 
करने की प्रारंभिक तारीख. संपन्‍न हुआ 

[अजमेर 0),  ... वद््ाज  यय क|-4 
[ बंगाल (4). 

।. हावड़ा और बरेली 28-7-43 28-7-44 

2 खरगपुर 28-7-43 28-7-44 

3 नारायणगज 28-7-43 28-7-4-4 

4. कलकत्ता ]-8-44 3]-7-45 
शा बिहार (4)... 

| . मुंगेर और जमालपुर 9-5 -44 3 | - [()-44 


> देहरी-ऑन-सोन [-]]-4-4 है | 
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3 जमशेदपुर | 30-6-45 

4, झीरिया [४7.35 25-]]-45 
[५ बम्बई (4). 

| . बग्बई 90. बजे 28-2-45 

2 अहमदाबाद 994 ये 28-2-45 

3  शोलापुर 22--44 28-2-45 

4. जलगांव 22--4-4 28-2-45 
ए रोन्‍्ट्रल प्राविन्‍्सेज एण्ड बरार (2). 

.जबलपुर 0-4-44 5-4-45 

2. अकोला जुलाई, 944 का द्वितीय सप्ताह [5-4-45 
५] दिल्‍ली (॥).. 3- [0-43 3]-4-45 
५ पंजाब (4). 

. लाहौर ]--44 . 30-4-45 

2. लुधियाना --44 ३()-4-45 

३. स्यालकोट !-4-44 ३0-+-45 
शा खेब्रा (2). 

| .खेब्रा अप्रैल, 944 का प्रथम सप्ताह [0-]-45 

2. डन्डोट और एसी.सी.आईं !5- 0-44 0--45 
[४ सिंध (॥).. 

[ .कराची -8-44 3].7.4+5 
४ उड़ीसा (2). 

].कटक [9-2-44 5-9-4% 


“., बेरहामपुर 5-[2-++ 5-9-435 
शो ।]. 


. कानपुर जनवरी 945 जांच कार्य प्रगति पर है 
रा] असम (3). 

।.तिनसुरिवया उप्रेल, [944 |5-0-45 

2 सिलचर अप्रैल, |944 5-0-4% 

3 गुवाहटी अप्रैल, फिकव .. 5-]0-45 
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प्रोफेसर एन.जी. रगा : क्‍या ऐसी जांच कृषि मजदूरों के संबंध में कम से कम कुछ 
जांच के मामलों में की जाएगी? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसका ध्यान रखूंगा यद्यपि मैं स्वयं इस बात 
का वचन नहीं दे सकता। 


422 
“अतोलित खुदरा भाव सूचकाक का सकलन 


।55. श्री एम. अनन्तशायनम्‌ आय्यगर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह 
बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय श्रमिक (इंडियन लेबर गजट) नें प्रकाशित उस 
देश के औद्योगिक शहर और नगर के बारे में दलों द्वारा अतोलित खुदरा भाव 
सूचकांक के संकलन के पीछे क्या उद्देश्य है; 


(ख) क्या जनता को उन म्रुपों की मदों और उनके गुणों के बारे में बताया 
गया जिनके बारे में खुदरा भाव सूचकांक का हिसाब लगाया गया था; यदि नहीं 
तो क्‍यों नहीं 

(ग) क्‍या माननीय सदस्य इस सदन के समक्ष प्रत्येक केन्द्र के प्रत्येक ग्रुप 
के लिए मर्दों की कुल संख्या रखेंगे जो भ्रम विभाग द्वारा खुदरा भाव सूचकांक 
के लिए निर्मक्त की गई है; इस संबंध में क्या माननीय सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि इन मदों, उनके गुण और संख्या के निर्धारित करने की कसौटी 
क्या थी जिन पर ये अतोलित ग्रुप सूचकांक आधारित हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार ने 942 में यह निर्णय 
किया कि समान आधार पर रहन-सहन सूचकांक की लागत का संकलन किया 
जाए। चूँकि इस प्रकार के सूचकांक की तैयारी करने में कुछ समय लग जाने 
की संभावना है, यह महसूस किया गया कि खुदरा भाव विवरण उपलब्ध किए 
जाने चाहिए जो मजदूरी के विवादों में कुछ मूल्यवान हो सकते हैं। अतः प्रांतीय 
सरकारों से परामर्श करने के बाद अंतरिम कानून के रूप में यह निर्णय किया 
गया कि इस देश में कुछ चुने गए केन्द्रों के लिए भाव के विवरण संकलित किए 
जाएं और इस विवरण के आधार पर सूचकांक तैयार किए जाएं। 

(ख) दलों (ग्रुपों) को बनाने वाली मदों का प्रकाशन नहीं किया गया है। इसका 
कोई विशेष कारण नहीं है अपितु गजट में सीमित स्थान की वांछनीयता है। 
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(ग) प्रत्येक केन्द्र के लिए खुदरा सूचकांक संख्या के प्रत्येक ग्रुप में सम्मिलित 
मदों की संख्या के बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। इस सूची 
के बारे में निर्णय करने के लिए अपनायी गई मुख्य कसौटी संबंधित जाति-वर्ग 
की उपभोक्‍ता की आदतें तथा तुलनात्मक भाव विवरण की उपलब्धता रहीो। 

प्रत्येक केंद्र के लिए विभिन्‍न दलों (रूपों) में सम्मिलित मदों की संख्या 

दर्शानेवला वाला विवरण जिसके लिए खुदरा भाव सूचकांक भारतीय श्रमिक 
गजट में प्रकाशित की जा रही हैं 








. शहरी केन्द्र 
अनाज| दाले | भोजन | समग्र विविध | जोड़ 

की भोजन 

जैन्य 

मदे 
]. अजमेर 7 $ [5 927 3 है है; | 
2.  हुबली 2 हि ]3 !9 ३ 9 6 33 
3. सूरत ३ 3. | ]|] / ३ ह। () 33 
4... दोहाद | 3 3 [६ [2 [5 3 [6 3] 
5. अकोला 3 ३ ]+ 20) + 8 & ३8 
5, दिल्‍ली 9 5 6 28 5 ५ 3 44 
7. रावलपिंडी 4 ३ 6 23 3 9 ५ 36 
५. अमृतसर + 4 [5 23 ३ 6 4- 36 
9... लुधियाना रफ 3 7 24 ३ 6 हि 3 
[0. सियालकोट व ३ ]5 20) ३ 5 $ 34 
[!. लखनऊ 0 3 0 हे 3 9 हि, +] 
82. आगरा 9 है ]0 हक ३ 9 कह 4+] 
3. बरेली 9 ३ 0 है ३ 9 ह। 4] 
4. गोवाहाटी 3 4 9- जाह (5, हुं 7 42 
5. तिनसुखिया . 
6. देहरी-ऑन-सोन | $ ३ !] 9 4 3 6 32 
7. पटना है... 2 20) 4 मै 6 34 
।8, कटक ] 4 [7 4 उ 4 8 37 
[9. बरहामपुर ३ 2 !9 24 3 ३ ५ 35 
20). खेदब्रा ् 3 ]6 33 ३ ५ थै ३3५ 
2]. कराची 4 2 86 22 4. व है 32 
22. बनारस 4 ३ 0 हि ३ 9 ह। 36 
23. मेरठ 09 है [0 20) ३ 9 हु 4] 
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ईंधन कपड़ा | विविध | जोड़ 
और 


अनाज 





24. हावड़ा । 

25, बज-बज 

26. कनकी नाए 

27, नारायण गज 

28. सेरामपुर है [6 24 | 5 5 है, |] 
29. गौरीपुर | | 
30). रा 
3[. खरगपुर 

32. कलकत्ता 

33. रानीगंज 











घी श्एणी- >ल्‍नीयईऊ - 


*मारतीय श्रमिक गजट में यह पहले ही बता दिया गया है कि कपड़े के ग्रेड में परिवर्तनों 
क॑ कारण यह सभव नहीं हो सका कि कपड़ों के ग्रुपों के लिए सूचकांक निकाले जाएं। 


2, देहाती केंद्र 


रो अनाणा। दालें भोजन 
| की 


विविध । 









डा ... बर्मा ] ु 8 !] 2 ३ 5 ५ 
2. मैबंग 5 !0 3. ॥ 2 6 5 26 
3. राजापुर ]. 62 !4+ | 6 5 3] 
4. शंकरगढ़ प्र ३ ]8 2 3 है हक 
5५. खो नेली ३ 8, ]2 8 | 2 6 5 3] 
6, भुणताषी 2 न ५9 [5 है; 5 प 26 
7... नाना ध् 2 हे [9 3 [5 ३ 30) 
8. सलामतपुर | ३ 4 ।2 छः 5 4: ३ 28 
9. शुजाबाद कु 4 ॥॥. 20 |+4 | 6 3 33 
| (), गूजरखा 2 है ]2 8 3 6 2 हे 
।|. कृष्णा 2 2 [4 |8 (2 ६ 4 30 
2. लाख 2 3 [0 [5 ]|2 है 3 25 
3. मालुर 3 4 [3 20 2 व 5 3] 
।4. मुनौगुझ्ा 2 ३ ]3 [8 2 4 । 28 
5. कुंदची 2 2 9 [7 6 3 हि +.. [3] 





जि उक8जक 3३ क-+-++ज ४-3३ > जन जगा 5“ 
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प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या वर्गों द्वारा भुगतान की गई कार्यरत वास्तविक 
कीमतों क॑ आधार पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं अथवा ऐसी कीमतों के आधार 
पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं जो खुदरा वस्तुओं की दूकानों में भुगतान के 
लिए अनुसूचित हैं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि यदि मेरे माननीय मित्र 
प्रतीक्षा कर लें तो श्री आयंगर द्वारा पूछे गए अगले प्रश्न का जो उत्तर होगा 
उसमें माननीय मित्र को परिवार के बजट की सूचना मिल जायेगी। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : सरकार ने उन कीमतों के बारे में क्या सूचना एकत्र 
की है और अपने पास रखी है जो काले बाजार में प्रचलित हैं तथा नगरों के 
कार्यरत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुओं को खरीदते हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : मेरे विचार से सरकार के पास ऐसी कोई 
सूचना नहीं है कि काले बाजार की कीमतें क्‍या हैं? 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या सरकार यह सूचना एकत्र करेगी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में यह कहना चाहूंगा कि मैं इस प्रस्ताव 
की सराहना नहीं कर सकता। 


सभापति : शान्ति, शान्ति! अगला प्रश्न। 
4.23 
बना तो न, का 
खानों के भूमिगत र में पहले काम कर रही 
. महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार 

!52. कुमारी मनीबेन कारा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
किः 
(क) खानों में भूमिगत स्थलों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व 
कितनी महिलाएं कोयले की खानों में भूमिगत स्थरजों पर काम में लगाई गई थीं; 

(ख) (क) में उल्लिखित महिलाओं में से कितनी महिलाओं को महिलाओं के 
भूमिगत स्थलों में काम पर प्रतिबंध लगाने के समय से वैकल्पिक रोजगार दिया 
गया है; | 


ग) उन्हें दिए गए वैकल्पिक रोजगार किस प्रकार के हैं; 


* विधान सभ्ग वाद-विवाद ([होन्द्रीय), खंड +, 4946, 2+ नार्च, 9+6, पृष्ठ 276. 
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(घ) उनकी नए रोजगार की आप की तुलना उस आय से किस प्रकार की 
जाती है जब वे भूमिगत स्थलों में काम कर रही थीं; 

(ड) मजदूरी के अलावा वे अन्य रियायतें क्‍या हैं जो उन्हें भूमिगत स्थलों 
में काम करने की समाप्ति के फलस्वरूप खो देनी पड़ी; और 

(च) सरकार ऐसे कौन कौन से उपाय करने का प्रस्ताव करती है ताकि उनकी 
आय और अन्य रियायतों की हानि की प्रतिपूर्ति की जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) लगभग 20,000 

(ख) वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु (क) में उल्लिखित लगभग 50 
प्रतिशत महिलाओं को प्रतिबंध लगाने के समय से वैकल्पिक रोजगार दिया जा 
चुका है। शेष 50 प्रतिशत महिलाएं अपने गांव वापस चली गई हैं जबकि कूछ 
महिलाएं खानों में बेकार बैठी हुई हैं क्योंकि वे ठेके के कार्य यथा कोयले की 
भराई के काम को करने से इनकार करती हैं। 

(ग) सतह पर कोयले की लदान, बालू की लदान और उसे उतारना तथा 
खानों में व्यर्थ की वस्तुओं का हटाना। 

(घ) इस प्रकार काम पर लगाई गईं महिलाओं की आय प्रतिदिन दस से बारह 
आने (प्रत्येक महिला को आधा सेर निःशुल्क चावल और दो आने का बोनस 
छोड़कर) थी जब कि भूमिगत स्थलों में काम करने वाली महिलाओं की प्रतिदिन 
आय बारह से चौदह आने थी। 

(ड) इस प्रकार काम पर लगाई गईं महिलाओं को निःशुल्क दूध नहीं दिया 
जाता जो उन्हें भूमिगत स्थलों में काम करने के कारण दिया जाता था। 

च) माननीय सदस्य का ध्यान 25 फरवरी 946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न 
466 के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। 

4-24 

“दिल्‍ली में किराया नियंत्रण आदेशों में संशोधन 
।239. पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि: 

(क) क्‍या सह सच है कि जनवरी, 944 से पूर्व दिल्ली में किराया नियंत्रण 
आदेशों में मकान मालिकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने घर खाली 
करा सकते हैं यदि उन्हें अपने उपयोग के लिए घर की आवश्यकता है, 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, ।946, 27 मार्च, 946, पृष्ठ 2964. 
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(ख) क्‍या यह सच है कि ऊपर बताए गए आदेश जनवरी, 944 में संशोधित 
फिए गए थे और संशोधित आदेश में दिल्‍ली के रहने वाले मकान मालिकों को 
किराएदारों को बेदखल कराने से अलग कर दिया था चाहे उन्हें अपने उपयोग 
के लिए ही घर की आवश्यकता क्‍यों न हो; यदि हां तो इसके क्‍या कारण 
हैं; 


(ग) क्या माननीय सदस्य का ध्यान मकान मालिक के उस पत्र की ओर 
आकर्षित किया गया है जो 22 दिसंबर, 945 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 
हुआ है, 


(घ) क्‍या सरकार को अपने उपयोग के लिए किराएदार से अपना घर खाली 
कराने के औचित्य पर विचार करेगी; और 


(डी) क्या यह सच है कि दिल्‍ली में पहले की अपेक्षा घर की उपलब्धता में 
कुछ सरलता है और सरकार ने बाद में यह निर्णय लिया है कि युद्ध के दौरान 
अस्थायी रूप से बनाई गई सरकारी इमारत को तोड़ दिया जाए? 


माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां, नई दिल्‍ली मकान किराया 
नियंत्रण आदेश, 4939 के अधीन मकान-मालिक किराएदार को बेदखल करा 
सकता है यदि किराया नियंत्रक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि घर समुचित 
रूप से और सद्भाव से मकान मालिक के लिए आवश्यक है। 

(ख) जी हां, नई दिल्‍ली मकान किराया नियंत्रण आदेश 939 के पुराने वाक्य 
खंड में शब्द 'युक्ति युक्त और सद्भाव ने मकान-मालिकों को अनैतिक अवसर 
प्रदान किया कि वे किराएदारों से नियंत्रित किरायों से अधिक किराए देने के लिए 
जोर डालने लगे। यह आवश्यक समझा गया कि मकान मालिकों को अधिक समय 
से रहने वाले किरायेदारों (जिनकी उपस्थिति दिल्‍ली के लिए आवश्यक थी) को 
घर खाली करने से रोक दिया गया, विशेष रूप से जब मकान मालिक पहले 
ही से दिल्‍ली में रह रहे थे। इसके फलस्वरूप नई दिल्‍ली मकान किराया नियंत्रण 
आदेश, 939 में वाक्य खंड ]]-ए को शामिल कर लिया गया। 


(ग) जी हा। 
(घ) नहीं, जब तक दिल्‍ली में आवास की स्थिति में सुधार नहीं होता। 
(ड) प्रश्न के प्रथम अर्द्ध भाग का उत्तर नकारात्मक है। 


सरकार का प्रस्ताव है कि इमारतों को तभी तोड़ा जाए जब किसी आवश्यक 
प्रयोजन के लिए उनकी आवश्यकता न हो अथवा जब आवास की स्थिति के हित 
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में आवश्यक समझा जाए तो अस्थायी संरचनाओं के स्थान पर स्थायी इमारतें बनाई 
जा सकती हैं। 

श्री मनु सूबेदार : क्‍या में पूछ सकता हूं कि क्‍या सरकार इस प्रश्न के 
बारे में विचार करेगी, जब किराएदार किसी उप-किराएदार को मकान किशए पर 
उठाता है तो क्या तब भी सरकार मकान के किराएदार की सुरक्षा करेगी यदि 
किराएदार लाभ कमा रहा हो? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस प्रश्न पर विद्यार करूंगा | 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : हम इन अस्थायी सरकारी इमारतों के तोड़ने के पक्ष 
में नहीं हैं। क्या इन मकानों के मालिक अथवा सरकार स्वयं उनके तोडने के 
लिए तैयार है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में यह प्रश्न समझ नहीं पाया। 


प्रोफेसर एन.जी. रगा : इस प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है, "क्या यह 
सच है कि दिल्‍ली में पहले की अपेक्षा मकान की रिथति अधिक सरल हो गई 
है और इसके फलस्वरूप सरकार ने यह निर्णय किया है कि युद्ध के दौरान निर्मित 
अस्थायी सरकारी इमारतों को तोड दिया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने यह 
निर्णय किया है। मैंने कहा कि सरकार अस्थायी इमारतों को तब तक नहीं तोडेगी 
जब तक उसे यह ज्ञात न हो कि वे इमारतें आवश्यक प्रयोजन के लिए आवश्यक 
नहीं हैं। 

प्रोफेसर एन.जी. रगा : क्‍या सरकार इन इमारतों को उस स्थानीय जनता 
को आवंटित करने के औचित्य पर विचार कर रही है जिन्हें आवास की आवश्यकता 
है जैसे ही उन इमारतों का सरकारी उपयोग समाप्त हो जाता है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि वे इमारतें सरकारी प्रयोजनों के लिए 
आवश्यक नहीं हैं और जनता उन इमारतों को किराए पर लेने के लिए तैयार 


सर मोहम्मद यामीन खां : यह किराया नियंत्रण अध्यादेश, जून 944 कब 
तक लागू रहेगा? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि यह उस 
समय तक जागू रहेगा जब तक कि आपात-कालीन स्थिति बनी रहती है। 


सभापति महोदय : अगला प्रश्न किया जाए। 
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“दिल्ली में ईंटों के नियंत्रण आदेश की समाप्ति 


[242, श्री एम. अनन्तशायनम आयंगर : क्‍या माननीय अ्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि : 

(क) क्‍या माननीय सदस्य का ध्यान 3 मार्च, 946 को प्रकाशित हिंदुस्तान 
टाइम्स के उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसका संबंध ईटों की 
संशोधित कीमतों से है; 

(ख) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि माननीय वित्त मंत्री 
ने अपने बजट-भाषण में यथासंभव शीघ्रता के साथ आवास के लिए इमारतों के 
निर्माण तथा इस संबंध में सभी नियंत्रित वस्तुओं को देने की आवश्यकता के बारे 
में कहा है; 

(ग) अभी तक ईंटों की बिक्री पर नियंत्रण क्‍यों है और इस बात को 
आवश्यकता क्‍यों है कि युद्ध समाप्त होने के बाद काफी समय से दिल्‍ली में ईटों 
की खरीद के लिए परमिट दिए जाते हैं; और 

(घ) क्‍या माननीय सदस्य इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपने विभाग 
के सभी नियंत्रण समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे अर्थात्‌ अप्रैल, 
946 तक दिल्‍ली और नई दिल्‍ली की अधिक बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए 
अतिरिक्त आवास गृहों की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से विचार करेंगे; यदि 
नहीं तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) जी हा। 

(ग) और (घ) कीमत पर नियंत्रण और वितरण पर नियंत्रण यह सुनिश्चित 
करने के लिए जारी रखा गया कि ईंटों की कीमत एक उचित स्तर तक बनी 
रहे और सरकारी तथा निजी स्टाक से व्यवस्थित रूप में ईंटों का निपटान किया 
जाए। फिर भी इस पूरे मामले पर अधिक विचार किया जा रहा है। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या माननीय सदस्य इस बात के लिए उत्तरदायी 
नहीं है कि वह केन्द्र शासित क्षेत्रों में घरों के निर्माण और अन्य सभी बातों को 
देखें और यदि हां तो क्‍या माननीय सदस्य अन्य नगरों में केन्द्र शासित क्षेत्रों 
में भी इसी प्रकार के विचार को कार्यान्वित करेंगे? 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, ॥946, 27 मार्च, 946, पृष्ठ 2967, 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा जो मेरे 
माननीय सदस्य ने कही है। 

श्री मनु सूबेदार : सभी नियंत्रण आदेश बम्बई में समाप्त कर दिए गए हैं, 
इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कया सरकार यह जांच करेगी कि इन आदेशों को समस्त 
भारत में समाप्त क्‍यों नहीं किया गया और विशेषकर केंद्र शासित क्षेत्रों में क्‍या 
माननीय सदस्य इन आदेशों को समाप्त करेंगे? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा। 
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258. श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि करोलबाग, दिल्ली में निम्नलिखित मकान 
जो सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए अधिग्रहीत किए 
गए थे, खाली पड़े हुए हैं अथवा एक से छः: महीनों तक उन पर किसी का अधिकार 
नहीं हुआ है 


[. ]5-ए,//39 पहली मजिल 

2. 5-ए0,/9 निचली मंजिल ] 
3. [59-ए,/५ निचली मंजिल | 
4... 6/73 पहली मंजिल वा 
9. $/73 निचली मंजिल ] 
6. 24-25 पहली मंजिल 

7. संख्या-9 बिडला फलैट 

8, 53/7 निचली मंजिल | 
9. |5७-ए/ 2-3- 4 निचली मंजिल | 
]0. बिडला भवन निचली मंजिल [ 
. बिड़ला भवन निचली मंजिल | 
2, 6/75-76 पहली मंजिल शा 
3, 6+2 बी.डी. 

)4. 2530 एम.सी. 

5. 5-ए0,/39 निचली मंजिल | 
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86. 5-ए0/39 निचली मंजिल | 
]7. 6/75-76 पहली मंजिल ५४ 
]8, गणेश भवन .......... 

9, 6/64 निचली मंजिल 


(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश मकान एक दूसरे के बाद 
आवंटित किए गए परन्तु विभिन्‍न आवंटियों ने इन्हें लेने से इन्कार कर दिया जिनके 
कारण ये थे कि इन मकानों में समुचित रहने की दशा ठीक नहीं थी और एकान्तता 
सुरक्षित नहीं थी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्नाधीन अधिग्रहीत घरों की स्थिति 
से संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। 

(ख) इनमें से कूछ मकान लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुए और उन्हें जब आवंटित 
किया गया तो आवंटियों ने लेने से इन्कार कर दिया और इस प्रकार ये मकान 
कुछ समय तक खाली रहे जैसा कि सदन के पटल पर रखे गए विवरण से 
स्पष्ट है। 


प्रश्नाधीन पट्टे (लीज) पर लिए गए मकानों की स्थिति को दर्शाता 





हुआ विवरण 
क्र..। मकान का नाम तारीख जब से मकान अभ्युक्तियां 
सं. खाली पड़ा है 
, | 5-ए/39 एफ एफ | 26 जून 945 यह मकान 26 जून 945, 5 अगस्त 
(पहली मंजिल) ॥ ]945, 2 नवम्बर 945 और 3| 
जनवरी ।946 को कर्मचारियों को 
आवंटित किया गया परन्तु एक के बाद 
दूसरे सभी आवंटियों ने इसे लेने से 
इन्कार कर दिया। यह घर ४ मार्च 
946 से निर्मुक्त कर दिया गया है। 
2, | 45-ए/9 जी.एफ, ]4 जनवरी 946 पूर्व आवंटी को किया गया आवंटन 
(निचली मंजिल) । 4 जनवरी 4946 को रद्द कर दिया 
गया। इस मकान को 28 जनवरी 946 
को फिर से आवंटित किया गया और 
इसे 7 फरवरी 946 को स्वीकार कर 
लिया गया। 
3. | 45-ए/9 निचली 5 नवम्बर 945 यह मकान कर्मचारियों को 20 नपम्बर 
मंजिल (जी.एफ.) ॥ ]945, 2] दिसंबर 945, 28 जनवरी 


।946 और 6 फरवरी 946 को पुनः 
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ठारीख जब से मकान 
खाली पड़ा है 





<]| 


अभ्युक्तियां 





मकान का नाम 








आवंटित किया गया परन्तु एक के बाद 
दूसरे आवंटी ने इसे लेने से इन्कार 
कर दिया। इस मकान को ॥|4+ मार्च, 
946 से पुनः आवंटित किया गया है। 


4, “73 पहली मंजिल | सितम्बर ]945 यह मकान दिभिन्‍न कर्मपारियों को 
(एफ.एफ) | + अक्पूंबर 945, 26 अक्तूबर ]945 
। और + दिसम्बर 945 को आवंटित 
किया गया परन्तु उन सभी आवंटियों 
ने इस मकान को लेने से इन्कार कर 
दिया | यह मकान अन्ततोगत्वा 3 जनवरी 
946 को स्वीकार किया गया। 


5५. |6/73 निचली मंजिल | 5 फरवरी |946 आवंटी सरकारी आवास पाने के लिए 
(जी.एफ.) ] अयोग्य ठहराया गया और उसने यह 
मकान $ फरवरी |946 को खाली कर 
दिया | इस गकान को 22 फरवरी |946 

को पुनः आवंटित किया गया। 


6. [24/26 [(22/6 नवम्बर, ]945 यह मकान 9 अक्तूबर 945, 26 
होना चाहिए) नवम्बर ]945, 2] दिसम्बर 945 और 

28 जनवरी, 946 को अलग-अलग 

कर्मचारियों को आवंटित किया गया। 

यह मकान अन्ततोगत्वा 46 फरवरी ]946 

को स्वीकार किया गया और आवंटी ने 

इस पर अपना अधिकार कर लिया है| 


7. संख्या 49 बिड़ला जनवरी 946 यदा कदा आने वाले अतिथियों के 
फलेट लिए आरक्षित | 


8. |53/75 निचली मंजिल। 23 दिसम्बर 945 [पूर्व आवंटी द्वारा यह मकान 23 दिसम्बर 
(जी.एफ.) [945 को वापस कर दिया गया। इस 
मकान को 28 दिसंबर [945 को पुन: 

आवंटित किया गया और इस घर को 

3 जनवरी 946 को स्वीकार किया गया। 


9. (5-ए/2, 3, 4 7 दिसंबर, 945 यह मकान 30 जनवरी और 6 फरवरी 
निचली मंजिल ॥ 946 को आवंटित किया गया परन्तु 
उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया 
गया | इस घर को ॥4 मार्च, 946 से 
पुन: आवंटित किया गया है। 
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है 
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]7. 





मकान का नाम 





खाली पडा है 


बिड़ला फ्लैट 
निचली मंजिल वा 
(बिड़ला फलेट को 
बताता है।) 


बिड़ला फलैट 3] जनवरी 945 
निचली मंजिल 
(जी.एफ.) 
(बिड़ला फ्लैट 
बताता है।) 
।6/75-76 
पहली मंजिल 
(एफ.एफ) ५४५। 


20 जनवरी ]946 


बी.डी. /642 जनवरी 946 
2530-एम.सी. 8 अगस्त ]945 


(इसे 253] एमसी. 
होना चाहिए) 


]5-ए,/39 निचली 
मंजिल (जी-एफ,) ॥ 


3 जुलाई 945 


]5-ए,/39 निचली पक अगस्त 944 
मंजिल ॥ 
गणेश भवन 28 फरवरी [946 


(रमेश भवन होना चाहिए) 


(/ 6 28 फरवरी 946 


तारीख जब से मकान 


3|। जनवरी, 946 


६55 





अभ्युक्तियां 





यह मकान ऐसे अधिकारी को आवंटित 
किया गया है जिसके पास पारस्परिक 
आदान-प्रदान के अनुसार फलैट न॑, 
22 है। उससे कहा गया है कि वह 
अपने फलैट में चला जाए। 


यह फलेैट हटमेंट मं. 64 के आवंटी 
द्वारा पारंपरिक आदान-प्रदान द्वारा 
अधिकार में लिया गया। उसरो कहा 
गया है कि वह हटमेंट को छोड दे 
और अपने फलेट में चला जाए। 

यह मकान पूर्व आवंटी द्वारा त्यागपत्र 
देने के कारण 20 जनवरी 946 को 
खाली किया गया। यह मकान + मार्च 
(]946 से पुनः आवंटित किया गया। 
पूर्व आवंदी द्वारा जनवरी 946 में 
खाली किया गया। इसे निमुक्त किए 
जाने की सिफारिश की गई है। 

यह मकान कर्मचारियों को 26 जून 
।945, ।5 अगस्त ]945, 3 सित्तम्बर 


]945, 49 अक्तूबर 945, 20) नदंबर 


]945 और 2] दिसम्बर को आवंटित 
किया गया परन्तु उनमें से प्रत्येक ने 
अपनी बारी आने पर लेने से इन्कार 
कर दिया। वह घर (5 मार्च 946 से 
निर्मुक्त कर दिया गया है। 

ये दोनों ही सेट अलोकप्रिय हो गए 
और जब कभी उन्हें आवंटित किया 
गया, उन्हें इन्कार कर दिया गया। 
इन सेटों को 8 मार्च 946 से निर्मुक्त 
कर दिया गया है। 

वह मकान खाली हो गया क्योंकि आघवंटी 
सरकारी आवास के लिए अयोग्य घोषित 
कर दिया गया। इस घर को + मार्च 
946 से पुनः: आवंटित किया गया है। 
[946 


वह घर + मार्च शे आन्यत्र 


आवंटित किया गया। 
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259, श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अधिकांश मामलों में, जहां 
करोल बाग, दिल्‍ली में अधिग्रहीत मकान आवंटियों द्वारा स्वीकार किए गए थे, ऐसे 
मकानों को अलग अलग आवंटियों ने काले बाजार की किराए की दरों पर उन 
आम व्यक्तियों को दर-किरायेदारी पर उठा दिए थे जो दिल्‍ली में रहने के आवास 
के भारी अभाव के कारण अधिक किराए दे रहे थे, 

(ख) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस प्रकार प्रचलित दर-किरायेदारी 
की इस प्रथा के बारे में सम्पदा कार्यालय ने जांच-पड़ताल की और यह पाया 
गया कि करोलबाग के घर संख्या 6/73 के चार क्षेत्रों में से तीन फ्लेट दर- 
किरायेदारी पर उठे हुए हैं 

(ग) क्या यह सच है कि करोलबाग के अधिकांश मकान अभी तक आवंटित 
नहीं किए गए हैं और ऐसे मकानों का उपयोग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 
स्थानीय कर्मचारी अपने निजी कार्यों के लिए करते हैं; और 

(घ) इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि पूर्व 
प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मकानों के पट्टे के समाप्त किए जाने के औचित्य 
पर विचार किया जाए ताकि उन्हें काले बाजार के लेन-देन और दुरुपयोग से 
बचाया जा सके और उन मकानों को जरूरतमंद आम जनता को उपलब्ध कराया 
जाए जिनमें से कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी आवास के जिए 
प्रतीक्षारत हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। 

(ख) यह सच है कि मकान संख्या 6/73 करोलबाग के चार फ्लैटों में से 
दो फ्लैट दर-किराएदारी पर उठाए गए हैं परन्तु इस मामले से यह सिद्ध नहीं 
होता कि व्यापक रूप से दर-किराएदारी प्रचलित है। 

(ग) नहीं। 

(घ) सरकार ने करोल बाग क्षेत्र में कुछ मकान पहले ही निर्मुक्त कर दिए हैं 
और इस बात की बराबर जांच की जा रही है कि जो मकान सरकार द्वारा आवश्यक 
नहीं है, उन्हें निर्मुक्त किया जाए जिन्हें सरकार उपयोग करने में असमर्थ है। 
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265. श्री एम. अनन्तशायनम आय्यगर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह 
बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में हड़ताल हुई है; 

(ख) क्‍या हड़ताल समाप्त हो गई है; 

(ग) क्‍या यह सच है कि हाल ही में विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय 
सदस्य से मेंट की; 

(घ) क्‍या यह सच है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के स्नातक (ग्रेजुएट) 
को कोयला खान विनियम द्वारा अनुमति नहीं दी जाती कि वे कोयला खानों में 
कोई उत्तरदायी पद पर काम करें; 

(ड) क्‍या सरकार कोयला खान विनियम में संशोधन करने के औचित्य पर 
विद्यार करना चाहेगी ताकि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के डिप्लोमा को दक्षता 
के द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र के समकक्ष समझा जाए यदि कोयला खानों 
में डिप्लोमाधारक एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लें? यदि नहीं तो 
क्यों नहीं; और 

(च) सरकार ऐसे कौन-कौन से उपाय कर रही है ताकि विद्यार्थियों की 
शिकायतों का निराकरण हो जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) जी हां। 

(ग) जी हां। 

(घ) जी हां। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा-धारक 
को कोयला खान में उत्तरदायी पद पर नियुक्ति पाने से पूर्व द्वितीय श्रेणी अथवा 
प्रथम श्रेणी में कोयला खान प्रबंधक का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए | 

(ड) और (च) यह मामला विचाराधीन है। सरकार इस सीमा तक विचार कर 
रही है कि खान अधिनियम के अन्तर्गत विनियम कहां तक परिवर्तित किए जाएं 
कि उन विनियमों के अन्तर्गत स्कूल ऑफ माइन्स के डिप्लोमा को कुछ महत्व 
दिया जाए परन्तु सरकार इस बात पर विचार नहीं करती कि यह संभव है कि 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, 946, पृष्ठ 298।. 
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उस डिप्लोमा को उन विनियमों के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी के खान प्रबंधक प्रमाणपत्र 
के स्थान पर समान समझा जाए। 

प्रो. एन.जी. रंगा : जब सरकार प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा दोनों के लिए 
उत्तरदायी है तब भारत सरकार के लिए ऐसा क्‍या प्रतिबंध है कि सरकार डिप्लोमा 
धारकों को वह प्रशिक्षण क्‍यों नहीं दे पाती जो प्रशिक्षण अथवा दक्षता की दृष्टि 
से समान समझा जाएगा जैसा कि प्रमाणपत्रन-धारक से ऐसे प्रशिक्षण की अपेक्षा 
की जाती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने इस विषय की जाॉँच-पडताल में यह 
पाया है कि इसमें कुछ असमानताएं हैं और मैं उन्हें सुधारने की दिशा में उपाय 
कर रहा हूं। 


429 
“यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी चेपल, नई दिल्‍ली 


8268. श्री एस.सी. आदित्य : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीकी सेना गिरजाघर के बारे में यह प्रस्ताव 
है कि उसे धर्म-निरपेक्ष प्रयोजनों के लिए बदल दिया जाए: 

(ख) उन आवेदकों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने इस गिरजाघर को खरीदने 
के प्रस्ताव दिए हैं; और 

(ग) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इससे अधिकांश ईसाइयों की 
धार्मिक भावनाओं को ठेस लगेगी यदि गिरजाघर को ईसाई-धर्म की पूजा के 
अलावा किसी अन्य कार्य के लिए बदला जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह मामला विद्याराधीन है। 

(ख) सरकार को अभी तक इस गिरजाघर की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव 
प्राप्त नहीं हुआ है। 

(ग) यह समझा जाता है कि इस गिरजाघर को समर्पित नहीं किया गया है 
और इसका उपयोग ईसाई की पूजा के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं 
है अतः इससे अधिकांश ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नही 
पहुंचती | 


* विधान सभा बाद-विदाद [केन्द्रीय), खंड +, 90+6, 27 मार्च, 946, पृष्ठ 2085. 
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“भारत में थोरियम और यूरेनियम निक्षेप 


।276. दीवान चमनलाल : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या भारत में कहीं भी थोरियम और यूरेनियम के निक्षेप हैं और यदि 
हां है तो उनका विस्तार क्‍या है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक आर्थिक मूल्य की दृष्टि से कोई 
भी निक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं। 

खनिज मोना ज़ाइट (थोरियम की एक किस्म जिसमें खनिज होता है) ट्रेवनकोर 
के समुद्री तट पर भारत के दक्षिण-तट पर पाया जाता है। 


43| 


“*टाइपराइटरो का आयात 


279, श्री मनु सूबेदार : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि | अप्रैल, 4940 से अब तक भारत में कितने टाइपराइटरों का आयात 
किया गया है; 





(ख) इनमें से कितने टाइपराइटर आम नगरिकों के लिए निर्धारित किए गए 
हैं और किन-किन प्रांतों में उन्हें बांठा गया है तथा इसका क्‍या आधार रहा है; 

(ग) क्‍या यह सच है कि भारत में ऐसी मशीनों का भारी अभाव है तथा व्यापार 
करने वाली फर्मों को अधिक असुविधा होती है; 

(घो इन मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्‍या उपाय किए 
हैं; 





(ड) क्‍या इन वस्तुओं में से कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हैदरी मिशन 
ने बातचीत की; और 
(च) टाइपराइटिंग मशीनों की उपलब्धता की सामान्य स्थिति क्‍या है और 
आगामी बारह महीनों में सरकार की क्‍या भविष्यवाणी है? द 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, ॥946, 27 मार्च, 946, पृष्ठ 2987. 
#ऋ# वहीं, 20 मार्च, [946, पृष्ठ 2088. ह 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दिसम्बर 945 तक लगभग 76,000 
टाइपराइटर | 


(ख) अप्रैल 940 से अक्तूबर 943 तक सूचना उपलब्ध नहीं है। 


इन टाइपराइटरों को देने का औचित्य अनिवार्यता पर निर्मर होता है। ये 
टाइपराइटर वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं, लोक उपयोगिता की संस्थाओं, 
शैक्षिक संस्थाओं, व्यावसायिक लोगों और व्यापारियों को दिए गए तथा उन 
युद्ध उद्योगों अथवा ऐजेन्सियों को दिए गए जो युद्ध के कार्यों में लगी हुईं 
थीं। 

(ग) जी हां, भारत में टाइपराइटरों का भारी अभाव था। 


(घ) युद्ध की समाप्ति के बाद से सार्वजनिक उपयोग के लिए टाइपराइटर 
वाणिज्यिक संख्याओं के माध्यम से आयात किए जा रहे हैं जैसा कि युद्ध के दिनों 
में आयात किया जाता था। सरकार ने विभिन्न आयात करने वाली फर्मों पर इस 
बात का जोर दिया है कि वे यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में टाइपराइटरों 
का आयात करें। फर्मों को सरकार की सहायता करने के लिए आमंत्रित किया 
गया है और यदि आवश्यकता हुई तो अमरीका में उनमें मुख्य व्यापारियों की सप्लाई 
की क्षमता का भी पता लगाया गया है। अधिक संख्या में टाइपराइटरों के आयात 
करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। जुलाई से दिसम्बर, 945 की अवधि में 
ही अमरीका से ,77 टाइपराइटरों के आयात करने के लाइसेंस जारी किए 
गए हैं। भारत में टाइपराइटरों के भारी अभाव के बारे में अमरीकी प्राधिकारियों 
का अगस्त में ध्यान आकर्षित किया गया था और उनसे निवेदन किया गया था 
कि जून, 946 के अंत तक कम से कम 5,000 टाइपराइटर जहाज से भिजवाने 
के लिए दे दें। 


(डी) नहीं। 


च) केवल 4,400 टाइपराइटर (स्विटजरलैंड से हमीज “बेबी” टाइपराइटरों 
को छोड़कर, जो नियमित कार्यालय के काम के लिए अनुपयुक्त हैं) भारत की कम 
से कम वार्षिक 5,500 मशीनों की तुलना में सितम्बर, 945) से फरवरी, |946 
तज्र॒क छः: महीने की अवधि में इस देश को आयात किए गए। इसलिए वर्तमान 
स्थिति असंतोषजनक है परन्तु आगामी बारह महीने में कुछ सुधार की आशा की 
जाती है। 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 4! 
432 


“केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 
नई दिल्‍ली के बागवानी डिवीजन द्वारा 
ठेके पर दिए गए निर्माण-कार्य 


38. श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल 
पर ऐसा तुलनात्मक विवरण रखेंगे जिसमें () टेंडर और 0) वर्क आर्डर द्वारा 
अलग-अलग मुसलमानों, हिन्दुओं और अनुसूचित जाति के उन ठेकेदारों को दिए 
गए निर्माण कार्य दिखाए गए हों जिन्होंने मौजूदा अधीक्षक, बागवानी आपरेशन, 
नई दिल्ली द्वारा | नवम्बर, 943 से 28 फरवरी, 946 की अवधि के दौरान 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्‍ली के बागवानी डिवीजन में काम किया 
है; 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पूछी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं 
है तथा इसके संग्रह के लिए समय तथा श्रम का मूल्य परिणाम के मूल्य की 
तुलना में अधिक होगा। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : इसका क्‍या कारण है कि वह सूचना तत्काल 
उपलब्ध नहीं हें? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सूचना ऐसे रूप में उपलब्ध नहीं है 
जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने जानना चाहा है। 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या कोई ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि अनुसूचित 
जाति के ठेकेदारों को अपने भाग को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान 
किए जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वे दिए गए नियमों के अनुसार अपना भाग 
प्राप्त कर सकते हैं। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : अनुसूचित जाति के बहुत कम ठेकेदार हैं क्योंकि 
अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं। 


+ विधान सभा वार्दे-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 946, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 333. 
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“केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी के मुस्लिम 
अधीनस्थ कर्मचारी 


382. श्री अहमद ई.एच. जफर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि क्‍या यह सच है कि तीन बी.एस.सी. मुसलमान 28 फरवरी 
।945, 9 मार्च 945, और 23 मार्च ।945, को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग 
में बागवानी अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त किए गए परन्तु उन्हें 28 नवम्बर 945, 
तक अनुभागों में प्रभारी नहीं बनाया गया; 

(ख) इस आन्तरिक अवधि में उन्हें क्या-क्या कार्य सौंपे गए; और 

(ग) यदि उनकी आवश्यकता किसी ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए थी जिसकी 
उनसे आशा की जाती थी तो इस प्रकार 5000 रुपये की लोक निधि को क्यों 
व्यर्थ किया गया, इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध 
सरकार क्‍या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) और (ग) चूंकि ये कर्मचारी कॉलेज से सीधे ही आए थे तथा उन्‍होंने 
कोई व्यावहारिक चूंकि ये कर्मचारी कॉलेज से सीधे ही आए थे तथा उन्होंने कोई 
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त नहीं किया था अतः उन्हें सेक्शन क॑ औपचारिक प्रभारी 
बनाने से पूर्व प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए परिवीक्षाधीन रखा गया। 


434 
“*बागवानी डिवीजन मे चौधरी और सहायक चौधरी के 
वेतनमान और वेतनवृद्धि 


।383, श्री अहमद ई.एच. जफर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि बागवानी डिवीजन में चौधरी और सहायक चौधरी का वेतनमान तथा 
वेतन-वृद्धि क्‍या है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वाणिज्यिक वेतन-वृद्धि की दरों सहित 
वेतनमान इस प्रकार हैं : 
* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 946, 29 मार्च, 9+6, पृष्ठ 333. 
#न* यही, पृष्ठ 334. 
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चौधरी : रुपये 20--35-2-55 [पुराने कर्मचारियों के लिए) 

रुपये 25--45 (नए कर्मचारियों के लिए) 

सहायक चौधरी : रुपये 20-५2-30 (पुराने और नए कर्मचारियों के लिए) 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : चौधरी का विशेष पद क्‍या है? 

माननीय डॉ. बी०आर. अम्बेडकर : एक प्रकार से प्रधान माली। 

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार आज के रहन-सहन की दशा में एक चौधरी 
से यह आशा करती है कि वह २० रुपये प्रतिमास के वेतन पर रह सकता है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उन्हें मंहगाई भत्ता भी मिलता है। 

श्री मनु सूबेदार : उन्हें क्या मिलता है? रुपये 4 या रुपये 87 कितनी राशि 
मिलती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास कोई सूचना नहीं है। 

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्‍या औद्योगिक 
वर्ग के सरकारी कर्मचारी उस वर्तमान वेतन पर रह सकते हैं जो उन्हें प्राप्त 
होता है? 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : मालियों को कितनी राशि दी जाती है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस की आवश्यकता है। 
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“अधीक्षक, बागवानी कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
द्वारा की गई नियुक्तिया 


384. श्री अहमद ई.एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कुपा करेंगे कि सम्प्रदाय अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान, अन्य अल्पसंख्यक जातियों और 
अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को वर्तमान अधीक्षक, बागवानी प्रचालन, केन्द्रीय 
लोक निर्माण विभाग, नई दिल्‍ली द्वारा | नवम्बर, 943 से 28 फरवरी, ।946 
तक लिपिकों, चौधरियों, सहायक चौधरियों, लारी ड्राइवरों, फिटरों, टाइम कीपरों 
और मेकेनिकों के पद पर नियुक्त किया गया। 








+ विधान राभा वाद-विवाद (केन्द्रीयी, खंड +, 94+6, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 335. 


कब बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सदन के पटल पर विवरण रखा जाता 


हे । 


अधीक्षक, बागवानी प्रचालन, नई दिल्‍ली द्वारा | नवम्बर, 943 से 28 
फरवरी, 946 तक नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या दशने वाला 
विवरण 


हिन्दू. मुसलमान अनुसूचित अन्य 
जातियां अल्पसंख्यक 


जातियां 
लिपिक 9 2 की ] 
चौधरी कल ] ली __ 
सहायक चौधरी ] कल ___ ___ 
लॉरी ड्राइवर है, कि --- ___ 
फिटर 2 कि बिक 
टाइम-कीपर ] ___ __ 
मेकेनिक्स ] दा _>_ 
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“श्रम विभाग में मुस्लिम अधिकारी 


385., श्री अहमद ई.एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि क्‍या यह सच है कि श्रम विभाग में सचिव, संयुक्त सचिव 
और उप-सचिव सभी हिन्दू हैं; क्या माननीय सदस्य यह प्रस्ताव करते हैं कि उस 
विभाग के कर्मचारियों का प्रभारी अधिकारी मुसलमान नियुक्त किया जाएगा; यदि 
नहीं तो क्‍यों; और 

(ख) गत पांच वर्ष में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने अधीनस्थ 
कर्मचारियों को सब डीविजन--अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है; क्या इनमें 
मुसलमान हैं; यदि हां तो कितने अधिकारी हैं और उनका अनुपात क्‍या है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं, सचिव के पद पर यूरोपियन 
हैं और दो मुसलमान अधिकारी हैं जिनमें से एक संयुक्त सचिव है और दूसरा 
उप-सचिव है। प्रश्न का अन्तिम भाग उत्पन्न नहीं होता। 


* विधान सभा वाद-विवाद केन्द्रीय), खंड +, 946, 29 मार्च, [946, पृष्ठ 335. 
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(ख) गत पांच वर्ष में 385 अधीनस्थ कर्मचारियों को एस.डी.ओ. के पद पर 
पदोन्नति दी गई | इनमें से 56 मुसलमान थे | इसके अनुसार अनुपात 4.5 प्रतिशत 
हैं | 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : माननीय सदस्य यह कब विचार करेंगे कि गत कई 
वर्षों से इस विभाग में कोई भारतीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया, इस दृष्टि 
से भारतीय सचिव नियुक्त किया जाएगा? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह ऐसा मामला है जिस पर चयन समिति 
विदार करेगी | 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : विभाग के सचिवों का चयन कौन करता है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस चाहिए। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या चयन समिति है जो इस प्रश्न का निपटान करती 
है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : एक समिति है जिसके समक्ष यह मामला 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए और स्वीकृत सूची में से ही चयन किया जाता है। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य 
का नियक्ति में कोई हाथ नहीं होता? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जब तक कोई रिक्त स्थान न हो। मैं इस 
तथ्य से आश्वस्त हूं | 
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*सरकारी आवास के आवंटन के प्रयोजन से कतिपय 
अधिकारियों . की वरिष्ठता 


8389, श्री एम. अनन्तशायनम अय्यंगर : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा “करेंगे कि क्‍या यह सच है कि आपातकालीन स्थिति में केन्द्रीय सरकार 
(सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय) के कतिपय अधिकारियों को दिल्‍ली,शिमला से 
बाहर स्टेशनों को भेजा गया क्‍योंकि कार्यालय के लिए स्थान की कमी थी; 


ख) क्या यह सच है कि ऐसे कार्यालयों से वापस कर्मचारियों को सरकारी 
क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजनों के लिए उनकी पुरानी सेवा की गणना की अनुमति 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड +, 946, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 340, 


[46 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


नहीं दी गई है जिसका आधार यह है कि वे दिलली/शिमला के अलावा किसी 
अन्य स्टेशन पर भेजे गए थे और ऐसे मामलों में सरकारी आवास-गह पाने के 
लिए उनकी सेवाएं उस तारीख से गिनी गई जब वे दुबारा दिल्‍ली लौटकर आए; 

(ग) क्‍या यह सच है कि कलकत्ता में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 
. आवास-गृह के आवंटन के संबंध में सभी कार्यालयों में काम करने की अवधि 
जोडी गई हे 


घ) यदि हां तो सचिवालय के कर्मचारियों और सम्बद्ध कार्यालयों के 
कर्मचारियों के बीच आवासीय गृह के आवंटन में अंतर क्‍यों किया गया है; 


(छ) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि क्वार्टरों के आवंटन के मामले 
में इन लोगों को उनकी किसी भूल के न होते हुए सज़ा दी गई है क्‍योंकि वे 
श्रम विभाग के आदेश के अनुसार लोक हित में स्थानान्तरित किए गए हैं; और 

(च) क्‍या सरकार इस वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव करती है कि 
इन व्यक्तियों के संबंध में आस्थगित आधारों को पुनः स्थापित किया जाए और 
उन्हें दिल्‍ली/शिमला में कार्यालयों में काम प्रारंभ करने की तारीख से आवास-गृह 
आवंटित किये जाएऐँं? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) सही स्थिति इस प्रकार है : कुछ कर्मचारियों को उनकी पुरानी सेवा 
की गणना कराने की अनुमति दी गई थी यदि दिल्‍ली से अनुपस्थित रहने की 
अवधि एक वर्ष से अधिक थी और उन्हें दिल्‍ली में आवास-गृह के बारे में 
धारणाधिकार प्राप्त है। इस अर्हक अवधि को बाद में अधिकतम छः महीने तक 
कम कर दिया गया था। 

(ग) जी हां, परन्तु | अप्रैल, 945 से पूर्व कलकत्ता के सचिवालय विभाग 
में तैनात कर्मचारी अथवा दिल्‍ली,शिमला के सचिवालय विभाग से कलकत्ता स्थित 
सचिवालय विभाग को स्थानान्तरित किया गया। 

(घ) सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के बीच कोई भी भेदभाव 
नहीं रखा गया किन्तु इसका अपवाद कलकत्ता कार्यालय है जहां भारत सरकार 
के विभाग की शाखा सचिवालय स्थित है और मुसलमान तथा शाखा सचिवालय 
के बीच स्थानान्तरण प्रायः किए गए। संशोधित नियमों के जारी होने के साथ यह 
रियायत | अप्रैल, 4945 से हटा ली गई है और इस तारीख के बाद कलकत्ता 
स्थित सचिवालय विभाग को स्थानान्तरित व्यक्तियों को दिल्‍ली में आवंटन के लिए 
अपनी पुरानी सेवा की गणना कराने की अनुमति नहीं है। 
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(छ) सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ अधिकारी इन नियमों द्वारा 
पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रभावित हुए हैं परन्तु इस प्रकार स्थानान्तरण के मामलों को 
न्यूनतम स्थिति तक घटाने से प्रशासन की दक्षता प्राप्त करने हेतु बनाए गए नियमों 
के कार्यान्वयन में ऐसा करना आवश्यक है। 

(च) सरकार इस संबंध में नियमों को बदलने का विचार नहीं रखती | 
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“नई दिल्ली में क्वार्टरों के निर्माण के लिए सरदार 
शोभा सिंह को सामान की सप्लाई 
390. श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : (क) क्‍या माननीय भ्रम सदस्य यह 
बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या यह सच है कि सरदार शोभा सिंह को नई दिल्‍ली 
में क्वार्टर बनाने के लिए सरकार द्वारा सामग्री सप्लाई की गई थी 

(ख) सप्लाई किए गए सामान की क्‍या लागत है और यह व्यय किस प्रबंध 
के अन्तर्गत किया गया है; 

(ग) उन्होंने कितने फ्लैट बनाये; प्रत्येक फ्लैट का किराया क्‍या है, इनमें से 
कितने फ्लैटों को किराये पर दे दिया गया है और कितने फ्लैट खाली हैं; और 

(घ) क्‍या सरकार कोई राजसहायता प्रदान करती है; यदि हां तो उसका तरीका 
क्या है और सरदार शोभा सिंह को किस प्रकार यह राजसहायता प्रदान की जाती 
हे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मेरा आनुमान है कि माननीय सदस्य 
कार्नवालिस रोड और हुमायूं रोड, नई दिल्‍ली के चौराहे के समीप आवासीय फ्लेटों 
का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें एस.बी. सर शोभा सिंह ने बनाया है। यदि हां तो 
मेरा उत्तर सकारात्मक है। 

(ख) सप्लाई की गईं सामग्री की लागत लगभग %: लाख रुपये है। ठेकेदार 
को सप्लाई की गई सामग्री की पूरी लागत अदा करनी है। 

(ग) अभी तक निर्मित फ्लैटों की संख्या 72 है। दो प्रकार के फ्लैट हैं। एक 


दो बेडरूम फ्लैट और दूसरे एकल बेडरूम फ्लैट हैं। प्रथम प्रकार के फ्लैट का. 
किराया 220 रुपये प्रतिमास निर्धारित किया गया है और दूसरे प्रकार के फ्लैट 


£ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड +, 946, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 34. 


[48 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


का किराया 75 रुपये प्रतिमास निर्धारित किया गया है। अभी अस्थायी किराया 
निर्धारित किया गया है क्योंकि अभी तक मकान मालिक ने इन फ्लैटों के निर्माण 
की पूरी लागत की सूचना नहीं दी है। इन 72 फ्लैटों में से सरकार ने 65 फ्लैटों 
से कुछ अधिक फ्लैट ले लिए हैं और इनमें से 59 फ्लैटों में लोग रहने लगे 
हैं और 6 फ्लैट प्रतीक्षागत सूची में दिए गए अधिकारियों को आवंटित किए गए 
हैं । 

(घ) नहीं। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : सरकार ठेकेदारों के राजकुमार सरदार बहादुर सर 
शोभा सिंह के प्रति इतनी उदार क्‍यों हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसमें कोई उदारता नहीं देखता | 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या यह सच नहीं है कि उन्हें अन्य कई ठेकेदारों 
की तुलना में वरीयता दी गई है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी नहीं, श्रीमन्‌। 
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*हजारी बाग की अभ्रक की खानों के 
कामगारों के लिए आवश्यक वस्तुओं और 
अन्य सुविधाओं की आपूर्ति 
8409, श्री एस.जे,टी. सेठ दामोदर स्वरूप : क्‍या माननीय श्रम मंत्री यह बताने 
की कृपा करेंगे : 

(क) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हजारी बाग की अभ्रक की 
खानों में कामगारों के लिए जल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और उनके लिए 
चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध नहीं है जबकि यह सच है कि यह क्षेत्र महामारी 
रोग से ग्रस्त है; 

(ख) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि रहन-सहन की लागत छः से 
नौ गुनी हो गई है, कोई भी मंहगाई भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता कामगारों को 
नहीं दिया जाता तथा ऐसे समय में नियंत्रित भाव पर चावल और अन्य खाद्यान्न 


सम | न्‍यान 


* विधान समा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, ।9+6, 29 मार्च, ॥946, पृष्ठ 3]57. 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ]49 


की बिक्री के उपयुक्त प्रबंध नहीं हैं जब बाजार से खाद्यान्न बिल्कूल ही गायब 
हो चुके हैं, और 

(ग) क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि उस स्थान के सब-डीविजनल 
अधिकारी ने चावल की बिक्री के लिए प्रति रुपया दो सेर तथा चार छटॉक चावल 
देने का आदेश दिया है जबकि चावल का नियंत्रितं भाव प्रति रुपया तीन सेर 
तथा आठ छटॉक है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जल-आपूर्ति के प्रबंध संतोषजनक 
नहीं हैं और अब जो चिकित्सीय सहायता दी जाती है, वह भी पर्याप्त नहीं है। 
इसमें सुधार की गुंजाइश है जिसके बारे में सरकार को आशा है कि निकट भविष्य 
में विधान द्वारा यह कार्य पूरा किया जाएगा। 


(ख) जहां तक सरकार इस तथ्य से अवगत है, कुछ मामलों में मैँहगाई भत्ता 
शामिल करने के लिए मजदूरी बढ़ा दी गई है जबकि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं 
मजदूरी के अलावा मँहगाई भत्ता भी देती हैं। 

ग) नियंत्रित भाव पर चावल और अन्य खाद्यान्न की बिक्री के उचित प्रबंध 
के लिए प्रांतीय सरकार उत्तरदायी है और मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य 
यह मामला प्रांतीय सरकार के साथ उठाएं | 


4-40) 
“*हजारी बाग की अभ्रक की खानों के 
कामगारों की शिकायतें 


40. श्री एस.जे.टी. सेठ दामोदर स्वरूप : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह 
बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या सरकार इस तथ्य से अवगत हैं कि संयुक्त अभ्रक 
मिशन द्वारा भुगतान की गई राशि हजारीबाग स्थित अभ्रक की खानों के कामगारों 
में कभी भी वितरित नहीं की गई; 

(ख) क्‍या सरकार इस तथ्य से अगवत है कि फैक्ट्री के नियमों और विनियमों 
की अधिकांशतया अवहेलना अभ्रक खानों की कम्पनियों द्वारा की जाती है तथा 
कामगारों की मजदूरी में से दस्तूरी के नाम पर एक आना प्रति रुपये की कटौती 
की प्रथा अधिक आपत्तिजनक और अवैध है और यह प्रथा वहां खुलेआम प्रचलित है; 
और 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, 9046, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 3]57. 


छ णु्ुऊ ज्रक्टान्ग& +छ छृठाऋ गढ़ (3८ ॥ 


काशकाशी ड्राः ड्राकत& हएछ की है फाफा& #£ छ७ फट्ट ज़कख़रझ एक (॥) 
& ए8ी क्रशीरि के छाक़छठ फह्रि एल ऊणमछ हि छा अड़ाणाण काश& £ि काठ 
गए कि हिडराष्छ की भव्िणी 5 हटठिए़ छत ए्रक 9 लॉक हि जकणछ कि 
"जार कफ़ाऊ कि क्राक् के छाऊछछ जरा जाए कि कीए 

55 प्रत्म्गि7 की ई छ्विन छा छ्वाए (क) : ज्कलछन्ग& .पज्रा&.हि छे प्रीरनाए 
/ फरामाड कश्ीशाी& जरा क्राकि हछ हरीए |58 59 ज़क एशक्िछ कक फाफ़ फछकी 
6 8 59 हक क्‍्न्रामृ# कि शिशाहझ्ाझ क्ाद्रमि काश& कारग छि है गिांझ कक 
7 जफ्री एण्फ़रागी के #्रिः की कह फ़कछ़ # आनजुक 57 कि कफ एॉीनिनाप्त 
[#8 वछ़ागाा कक छ्कि के जाम्गकक जा छिकनाप्री ५5» 

| नेकरकी कि का& पक छाण्फि कॉछ& उार्गी प्रॉ७ पक छफ़िती (छो 
5 कफाठाजर के जाड्रगछ 878 ड्राए ड्ञाक्ठ जड़ फ्रफ्रझ शीला | फ्राठ़ि छान पुमाहठ 
एक कि काश& कक ज़कज़ऊ हीफ़ | 5 गम फकी फरीका& काछ कक ज़कजर ज्रा& 
छ काश5& हे #फ् झड्टठ ज्ी& 8 फ़ाए पकी फा्लीशिक जाह्झर कक साठ £ णिल॑मने 
गागझ गाणर हाए की ई जाजही हर ि 8 त़िाछ कि काशीशिक शिशीकारी कि गिगिढ़ 
[07० 5 


| 6 स्ीिज्नाजी तठ्ागार छाए ।|ंठि कि (४) 
|++ 

 छि्ाज्ऐेक के मारी एसी काठ एल्िल्कि 
छांगीर प्रा 5 |प्रक एणागनि कि जिठुकर5ठ फरशिक्ाफ 
कि निक्ठ छफ़ फ्रफ्राझ कमर पक वक्त (क) : ड्रॉंगि एणप्नश्नारन सष्ठ छा .।।॥ 
हएतीए कि साश्टी कमरे ण्ज़क कीानटी छि फगाक्रीतेए क्र हक एिए की ईक 7 
कागझशी छाए आन्‍्ज्रक प्राण ++९। जन्‍फ +।| काफी ]९ छफ़्क्फ़ एआओंओऊ कए 
प्िशि्ंओ के िताज़्मेंक 597 प्रक गक 9 राशी णीमनी कांडि ए्रक्लिक जाओ 
.उकछ गा० प्रड्ी डिनर के6 
छज्घ ट्रक एलआगाण्णः काझड्ट की 8 फाफ़ा& # फ्राक छट्ठट छछ गक्त (छह) 
5 वा5घ गर्िज्रि& ज़ी श्रान्होंक कि जिषज्टकेठ निशा ज्रॉछ फछी। 
5 क्ागज््छी # मे मारी फ़्ा& के ज़कणाऊ पध्र॒शा& के ज़का फुट्ट तक्त () 
मएफ भ्राए छाए के क्र शोर कि ह्रक्ा& 59 स्कष्ठाओ पप्रीकाह वक्क कि 


.82॥६£ छाए 3+0। जिःत ९९ (,30+९! ,+ छा (छक्लिर्की) छाफ़ी-फ्राछ कफ नाआं 


विधानसभा वाद-विवाद (कन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 5] 


घ) भ्रम विभाग के परिपत्र के जारी होने से पूर्व विधि विभाग से परामर्श 
लिया गया था; यदि हां तो उनकी राय क्‍या थी; 

(ड) क्‍या इन आदेशों का उद्देश्य उस स्थिति: में पूरा नहीं हो सकता जब 
एक ही क्षेत्र के ठेकंदार के संबंधी कर्मचारी का स्थानान्तरण किसी अन्य ड्वीजन 
या किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया जाए; यदि नहीं तो कैसे; और 

(व) क्‍या वह इन आदेशों के रद्द करने की वांछनीयता पर विचार करना 
चाहेंगे: और यदि नहीं तो इसके क्‍या कारण हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ख), (ग), (ड) और (च) माननीय 
सदस्य का ध्यान 2! मार्च, 946 के तारांकित प्रश्न संख्या 743 की ओर 
आकर्षित किया जाता है। द 

(घ) नही, यह विशुद्ध रूप से प्रशासकीय मामला है। 


442 
“सरकारी आवास के आवटन-नियमों का संशोधन 


42. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि युद्ध के दौरान आवास-गृहों के आवंटन से संबंधित वर्तमान नियमों 
का कब संशोधन किया जाएगा ताकि आवासगहों के ऐसे परिवर्तन की व्यवस्था 
हो सके जो उसी वर्ग अथवा ग्रुप में हो सके जो पूर्व आवंटन के नियमों के अन्तर्गत 
अनुमत है क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया है; 

(ख) क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे कुछ आवंटी जिन्हें अपनी इच्छा 
के अनुसार क्वार्टर नहीं मिले हैं, अपने असंतोष के होते हुए भी इन वर्तमान क्वार्टरों 
“में रह रहे हैं, और 


(ग) क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत शिमला 
से नीचे आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को वह लाभ नहीं मिला जो तुलनात्मक 
रूप से जूनियर अधिकारियों को यहां रहते हुए क्वार्टरों के आवंटन में प्राप्त हुआ 
है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्तमान आवंटन नियमों के संशोधन 
की वांछनीयता के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा जब आवास गृहों के 
परिवर्तन के लिए नियमों में व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। 


52 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


(ख) यह तो अपनी अपनी राय है। 

(ग) जी हां, कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को लाभ नहीं पहुंचा परन्तु 
ऐसे अनेक अधिकारियों को छेड़ने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है जो पहले ही 
से ऐसे क्वार्टरों में रह रहे हैं। 
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“निचले वर्ग के आवास को उच्च वेतनभोगी 
कर्मचारियों को आवटित करने के कारण 
राजस्व में हानि 


।43. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्‍या माननीय अम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि नई दिल्‍ली के निचले प्रकार के लिपिकों के क्वार्टरों में रहने वाले 
उन अधिकारियों की संख्या क्‍या है जो () 600 रुपये प्रतिमास या इससे अधिक 
वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिए आरक्षित बंगलों, (#) 'ए' और (7) 
600 रुपये प्रतिमास या इससे कम वेतन पाने वाले से अधिकारियों के लिए आरक्षित 
'बी' वर्ग के क्वार्टर के आवंटन के हकदार हैं; 

(ख) क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि सरकार को किराए में भारी राशि 
की हानि उठानी पड़ती है क्‍योंकि ऐसे अधिकारियों को उस वर्ग का क्वार्टर आवंटित 
नहीं किया गया है जिसके पाने के लिए वे पात्र हैं अथवा उस वर्ग से एक वर्ग 
कम का क्वार्टर पा सकते हैं; और 

(ग) माननीय सदस्य सरकारी राजस्व में ऐसी हानि को रोकने के लिए क्‍या 
कदम उठाने का विचार रखते हैं और क्या ऐसे प्रस्ताव हैं कि उच्च वर्ग के अधिक 
क्वार्टरों का निर्माण कराया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) () 98, (89) 57, (68) 38 

(ख) सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। निम्न प्रकार के क्वार्टरों में रहने 
वाले अधिकारियों को अधिकतम किराया देना पडता है और कोई भी क्वार्टर खाली 
नहीं रहते | 


(ग) भाग [ - प्रश्न नहीं उठता। 
भाग ॥] - यह मामला विचाराधीन है और अधिकारियों के लिए अधिक आवासीय 
गृहों की व्यवस्था कराने के सामान्य प्रस्ताव का एक भाग है। 


*+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड +, !94+6, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 359. 
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444 
“नई दिल्‍ली में डी.आई.जैड और मिण्टो रोड के क्षेत्र 
के क्वार्टरों में न छने हुए जल की सप्लाई 
!45. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि क्‍या नई दिल्‍ली स्थित डी.आई.जैड. और मिण्टो रोड क्षेत्र के 
पारंपरिक क्वार्टरों के सहन में न छने हुए जल की सप्लाई के पाइपों के स्थापित 
कराने का कोई प्रस्ताव है; 

(ख) क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि कई गैलन छना हुआ जल प्रतिदिन 
प्रत्येक क्वार्टर के फर्श की धुलाई, डब्ल्यूसी. फलों की क्‍्यारियों और गमलों की 
सिंचाई, पौधों अथवा साग सब्जी की सिंचाई और गर्मी के मौसम में खसखस की 
टट्टियों पर झिडकने में बरबाद हो जाता है; और 

(ग) गर्मी के मौसम के आने की दृष्टि से क्या माननीय सदस्य सेवा के व्यापक 
हित और मितव्ययिता हेतु क्वार्टरों में न छने हुए जल की सप्लाई कराने की 
वांछनीयता पर विचार करेंगे; और यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) नहीं। न छने हुए जल के पाइपों में एक बेंड और ग्लेंड ब्लाक की 
व्यवस्था प्रत्येक गमी के मौसम के प्रारंभ में ही इन क्वार्टरों के समीप सुविधाजनक 
स्थानों में कर दी जाती है ताकि क्वार्टरों में रहने वाले न छने हुए जल का 
उपयोग कर सकें और मैं नहीं सोचता कि वर्ष के शेष भाग में इन प्रयोजनों के 
लिए छने हुए जल की खपत अधिक होती है। 

(ग) नहीं। सरकार ने पहले ही इस सुझाव पर अधिक सावधानी से विचार किया 
है और मुख्यतया इसमें निहित अधिक व्यय के कारण इसे छोड़ दिया गया है। 
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**सब-डिवीजनल अधिकारी और ओवरसियर के रूप में 
काम करने वाले कुछ अरह्तता प्राप्त एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियरों की पदोन्नति न हो पाना 


]46. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की 
कृपा करेंगे कि क्‍या वह इस तथ्य से अवगत हैं क़ि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 


* विघान समा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड +, 946, 29 मार्च, [946, पृष्ठ 359, 
** वही, पृष्ठ 360, 
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की भवन और सड़कों के निर्माण तथा बिजली की शाखाओं में एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियरों और अधीक्षक इंजीनियरों के पदों को भरने के लिए इंजीनियरों के पदों 
की कमी है; 

(ख) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे कई इंजीनियर सब डिवीजनल 
अधिकारियों और यहां तक कि ओवरसियरों के रूप में काम करते हैं जो विदेशों 
से अहताप्राप्त हैं तथा अपने कार्य में अनुभवी हैं और उन्हें डिवीजनल चार्ज या 
उच्च पद को धारण करने के लिए पदोन्नति नहीं दी गई है क्‍योंकि वे गैर-अर्हरता 
प्राप्त अधीनस्थ सब-डिवीजनल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से जूनियर हैं; 
और 

(ग) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि सरकार विद्यार्थियों को अध्ययन के 
लिए विदेश भेज रही है ताकि उच्च पदों के भरने के लिए विदेशी अह्तता प्राप्त 
व्यक्ति मिल सकें? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 


(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुछ विदेशी अर्हक इंजीनियर हैं जो अभी 
तक डिवीजनल अथवा उच्च प्रमार के लिए पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके हैं क्‍योंकि 
वे विभाग में अन्य अर्हक इंजीनियरों से कनिष्ठ हैं अथवा उस पदोन्नति के लिए 
अयोग्य हैं। 

(ग) जी हां। 
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“सब-डिवीजनल अधिकारी और ओवरसियर के रूप में 
काम करने वाले कुछ अहतताप्राप्त एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियरों की पदोन्नति न हो पाना 
[47. बाबू राम नारायण सिह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल 
पर विदेशों से अहता प्राप्त तथा अनुभवी सबडिवीजनल अधिकारियों की सूची रखने 
की कृपा करेंगे जिसमें प्रत्येक अधिकारी की पूरी योग्यताएं, कूल अनुभव और 
सेवा-काल तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अलग-अलग पदों पर अलग-अलग 

नियुक्तियों की तारीखों के विवरण दिए गए हों; 


* वही। 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर ]55 





ख) सन्‌ 940 से सीधे ही नियुक्त किए गए एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों अथवा 
अधीक्षक इंजीनियरों की संख्या कितनी हे; 





(ग) भाग (ख) में उल्लिखित नियुक्तियां करते समय भाग (क) के उत्तर में 
बताए गए व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर इस नियुक्ति हेतु विचार 
किया गया था; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर 
रखा जाता है। 

(ख) अधीक्षक इंजीनियर - शून्य | 

एक्जीक्यूटिव और बिजली इंजीनियर - 28 

(ग) निम्नलिखित पदों को छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों के मामलों पर 
यथोचित रूप से विचार किया गया था। 

() श्री बीएस. कृष्णास्वामी वह अस्थायी रूप से अधीनस्थ हैं जबकि 
अन्य अधिकारियों को एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर के पद पर पदोन्नत कर 
दिया गया जो या तो स्थायी अधीनस्थ 
अधिकारी थे या राजपत्रित अस्थायी 


इंजीनियर थे। 
(2) सर्व श्री एके. सेन और अभी तक इनके मामलों पर विचार 
नसीर हुसैन नहीं हुआ है क्‍योंकि वे वरिष्ठता सूची 


में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर नहीं 
हैं, अभी तक जिन अधिकारियों की 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के पद पर 
पदोन्नति की गईं है वे इनसे वरिष्ठ 
हैं 
(ख) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्‍योंकि भाग (क) 
के उत्तर में दिए गए अधिकारी या तो अनुभवी नहीं थे या वे डिवीजनल प्रभार 
के लिए उपयुक्त नहीं थे। 
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केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विदेशों से अरहताप्राप्त सब-डिवीजनल अधिकारियों 
की सूची 


क्र नाम केन्द्रीय लोक निर्माण अह्हताएं गत अनुभव यदि 

सं. विभाग में कोई हो 
नियुक्ति की तारीख 

| 2 3 4 5 


. श्री एनएन. मेहता इंजीनियरिंग बी.ए,, बी.एस.सी. 
7-9-]935. इंजीनियरिंग) 


शेफील्ड 
ए.एम.आई.सी. 

2. श्री गुरुवचन सिंह 5-3-[942 बी.एस.सी. केन्द्रीय लोक निर्माण 
(सिविल) विभाग में 5 महीने की 
एडिनबरा शिक्षुता। खियोत्री रियासत 


में लोक निर्माण विभाग में 
2 वर्ष तक अधीक्षक | 
3, श्री आरआर, तोमर 8-5-942  बेटर सी 
पॉलिटेक्निक, 
लंदन के 
डिप्लोमा होल्डर 
4. भी बी.एस, कृष्णास्वामी 3-6-]942. बी.एससी. 
(इंजीनियरिंग) 
रंगून (बर्मा) 
5. श्री एसवी. सुब्बाराव 20-7-942 बी.ए. एक वर्ष का अनुभव 
बी.एसी. (आनर्स) 
सिविल इंजिनियरिंग 
6. श्री एसके. दास ]-]-973 बी.एस.सी. 
सिविल इंजीनियरिग 
(एडिन बरा) 


7, ओऔ एम. रहमान 9-4-943 बी.एस.सी. (दिल्ली) इंगलैंड की फर्म में 
बी.एस.सी. (सिविल) कुछ अनुभव प्राप्त 
डरहम किया । 


8. श्री अहमद गफ्फार -2-942 बी.एस,सी,, कम 
सिविल इंजीनियर्रिंग 


(एडिनबारा) 
9. श्री मोहम्मद शफी 5-3-]944  सी.ई. (क्रिस्टल) 


विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 57 
| > 3 प 5 
0. श्री नरिनअन सिंह. 4-4-944 बी.एस सी. (सिविल) एम.ई एस. आदि का 
बिसरखी ग्लास्गों (एडिनबारा) [5 वर्ष का अनुभव 
।. श्री एस.ए, हकीम 30-8-]944 . आकस्मिक ओवरसियर; पंजाब लोक निर्माण 
सी.ई. (शेफिल्ड)| . विभाग में 5 वर्ष 
ए.एम.आई.ई. (इंडिया) और जिला बोर्ड सेवा 
सी.आई.एस.ई. (लंदन) में 8 वर्ष 
[[ बिजली 
2. श्री बी.के. मजूमदार 4+-5-942 फेरेडे हाऊस, मेसर्स क्रास्ले ब्रदर्स 
इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मेन्चेस्टर और 
इंजीनियरिंग कालेज, सदर्न इलेक्ट्रिकल 
लंदन से मेकेनिकल  बिल्डिंगस, लंदन में 
और इलेक्ट्रिकल एवेरेन्टिल इंजिनियर के 
इंजीनियरिंग का रूप में 2 वर्ष सेवा की। 
डिप्लोमा कलकफत्ता सप्लाई कारपो- 
रेशन में 3 वर्ष की 
अवधि में कार्य किया 
3. श्री एम.एन. दत्त 23-9-]942 बी.एससी. (ग्लास्गो) कुछ पुराना अनुमव था। 
विवरण उपलब्ध नहीं है। 
[4. श्री एके. सेन 3-3-943. ->तदैव- ि 
5. श्री नासिर हुसैन -5-945 बी.एस सी. 


ए.एम.आई.ई.ई. (लंदन) 
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“अधीक्षक, वाइसरीगल एस्टेट्स द्वारा नियुक्त लिपिक 
वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें 


849., सरदार मंगल सिंह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य 4+ जुलाई, 936 
से पूर्व शिमला या दिल्‍ली में विशेष ड्यूटी के लिए वाइसरीगल एस्टेट के अधीक्षक 
द्वारा सीधे ही नियुक्त किए गए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को दी गई सेवा की 
शर्तों की एक नमूना प्रति सभा पटल पर रखेंगे? ; 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बाहर भेजे 
जाने के प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्धारित प्रश्न नहीं है। इस अवधि में जारी 
किए गए नियुक्ति के पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। 


# विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड +, 946, 29 मार्च, 946, पृष्ठ 362., 
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महामहिम, वायसराय, दिल्‍ली के नुकटार्ट सेक्रेटरी से अधीक्षक, वाइसरीगल 
एस्टेट्स को भेजे गए पत्र संख्या ।03-ए तारीख 25 फरवरी, 920| 

आपका पत्र संख्या 279-एम दिनांक 20 फरवरी 920 मिला। मैं लाला 
दीवान चन्द को वायसरीगल एस्टेटस, शिमला में स्टोर कीपर के पद पर परिवीक्षा 
आधार पर, एस. अमीर चन्द के स्थान पर जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, | जनवरी 
920 से 6 माह के लिए रु. 50-5.70 के वेतनमान में नियुक्त करने की मंजूरी 
देता हूँ और उनसे 0 रुपये प्रतिमास की दर से उनकी जमानत की राशि 350 
रुपये की वसूली करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। 


करार-पत्र का बांड इसके साथ लौटाया जाता है। 
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“सरकारी आवास-गृहों के आवंटन नियमों का संशोधन 
420, सरदार मंगल सिह : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या यह सच है कि यदि कोई अधिकारी दिल्‍ली से शिमला अथवा 
कलकत्ता स्थित सचिवालय विभाग को | अप्रैल 945 के बाद स्थानान्तरित किया 
जाता है तो क्या उसका दिल्ली को पुनः स्थानान्तरण होने पर उसकी पुरानी सेवा 
का उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता तथा उसे क्वार्टर के आवंटन के प्रयोजन 
के लिए फिर से अपनी वरिष्ठता अर्जित करनी पडती है: 

(ख) इन कर्मचारियों को उन कर्मचारियों की तुलना में अर्ह तैनाती की मूल 
तारीख से वरिष्ठता का कोई लाभ नहीं मिल पाता जब लोक सेवा के हित में 
स्थानान्तरण के आदेश दिए जाते हैं: और 

(ग) चूँकि आवासीय गृहों की स्थिति शोचनीय है और प्रभावित व्यक्ति ऐसे हैं 
जिन्होंने कई वर्ष तक सरकारी नौकरी की है तथा जिनके परिवार के सदस्यों 
की संख्या अधिक है, अतः क्‍या माननीय सदस्य इस निर्णय को निरस्त करने की 
आवश्यकता पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं? 

माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) इस आपत्ति का उद्देश्य यह था कि अपेक्षाकृत जूनियर व्यक्तियों को 
सहायता दी जाए जो दिल्‍ली में लगातार रह रहे हैं तथा जिन्होंने शिमला या 
दिल्‍ली में स्थित कार्यालयों की तुलना में दिल्‍ली में आवास गृहों की कठिन स्थिति 
के कारण अधिक कष्ट उठाए हैं। 


* वहीं, पृष्ठ 365. 
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(ग) जब आवंटन नियमों में सामान्य संशोधन करने का कार्य हाथ में लिया 
जाएगा तब इस नियम पर पुनः विचार किया जाएगा। 
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“बम्बई प्रांत में कुछ नहरों द्वारा सिचित दक्षिण क्षेत्र 
में अधिक चीनी कारखाने बनाने की अनुमति 


42. एस.जे.टी. बी.एस. हिरे : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 

(क) क्‍या यह सच है कि बम्बई प्रांत के दक्षिण क्षेत्र में नहरें बचाव के प्रयोजनों 
के लिए बनाई गई थी: 

(ख) क्‍या यह सच है कि इनसे उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है; यदि नहीं 
तो क्‍या सरकार का यह प्रस्ताव है कि गन्ने की फसल के लिए चीनी कारखानों 
के अन्तर्गत क्षेत्रों को बढ़ाया जाए: 

ग) इस क्षेत्र में नहर द्वारा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और इन 
प्रयोजनों के लिए चीनी के कारखानों द्वारा कितने एकड़ भूमि की उपयोगिता नहीं 
रहती; और 

ख) क्‍या सरकार इस क्षेत्र में अधिक चीनी के कारखानों के निर्माण की 
अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं; यदि नहीं तो क्यों? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : बम्बई की सरकार से सूचना मांगी गई 
है और समय रहते सदन के पटल पर रख दी जाएगी। 
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*वायसरीगल एस्टेट्स, शिमला के कर्मचारियों को 
प्राप्त रियायत्तों को शिमला स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग के कर्मचारियों को दिए जाने की वाछनीयता 


865. सरदार मंगल सिंह : वायसरीगल एस्टेटस, शिमला के कर्मचारियों को प्राप्त 
रियायतों को शिमला सेण्ट्रल डिवीजन के लिपिक और कनिष्ठ कर्मचारियों को दिए 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड +, 946, 29 मार्च, [946, पृष्ठ 363. 
** वही, पृष्ठ 3]65. झ् की ह 


60 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
जाने की वांछनीयता के संबंध में 9 अप्रैल, 945 को अतारांकित प्रश्न संख्या 
36 के भाग (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने 
की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या कोई निर्णय अभी तक हो पाया है; यदि 
हां तो क्‍या माननीय सदस्य इस विषय में जारी किए गए आदेशों की प्रति सभा 
पटल पर रखने की कृपा करेंगे? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस विषय में किए गए अंतिम निर्णय के 
आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। भारत सरकार के सहायक सचिव, 
श्रम विभाग, नई दिल्ली के द्वारा अपर मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग, पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्‍ली को प्रेषित पत्र संख्या ई-6 दिनांक 6 दिसम्बर, 
945 की प्रति। 
विषय : शिमला केंद्रीय डिवीजन और शिमला स्थित केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग के किराया नियंत्रण कार्यालय के कर्मचारियों को प्रतिकर 
भत्ते का अनुदान। 
आपके पत्र संख्या 07-ई. दिनांक 7 जून, 944 का संदर्भ | 
गवर्नर जनरल इन कौंसिल शिमला सेंट्रल डिवीजन और शिमला स्थित 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किराया नियंत्रण कार्यालय के अराजपत्रित 
कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने की स्वीकृति। प्रतिकर भत्ते की दरें 
इस प्रकार हैं: 
(क) अपर श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा अराजपत्रित लिपिक और 
टेक्निकल कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भत्ते की दरें वेतन का 5 
प्रतिशत जो न्यूनतम रु. ५ (पन्द्रह रुपये) और अधिकतम रु. 3५ 
(पिंतीस रुपये) प्रति माह होगा। 
(ख) अपर श्रेणी के कर्मचारी - निर्धारित रु. 2 (दो रुपये) प्रतिमाह | 
2. ये आदेश | जुलाई, 945 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे । 
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*दामोदर घाटी विकास योजना 


।503. बाबू राम नारायण सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 
(क) दामोदर घाटी विकास योजना इस संमय किस अवस्था में है, 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड 5५, 946, 3 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3422, 
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(ख) क्‍या प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है; 

(ग) सभी संबंधित जिलों में कल कितनी खेती योग्य भूमि अधिगृहीत कर ली 
गई है तथा कितनी की .जानी है; 

(घ) सभी जिलों में प्रभावित होने वाले गांवों की सुृख्या कितनी है; 

(ड) उन लोगों की संख्या कितनी है () जो अपने घरों से वंचित किए जाएंगे, 
() जो अपनी भूमि से वंचित किए जाएंगे, और (॥) जो अपने घरों और भूमि 
दोनों से ही वंचित कर दिए जाएंगे; 

(च) क्‍या बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास की कोई योजना है; 

(छ) क्‍या माननीय सदस्य प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं तथा इस 
योजना के बारे में बिहार प्रांतीय कांग्रेस वर्किंग समिति के प्रस्ताव से अवगत हैं; 
और 

(ज) क्‍या माननीय सदस्य ने इस योजना के कार्य को उस समय तक स्थगित 
करने की वांछनीयता पर विचार किया है जब प्रांतों और केंद्र में लोकप्रिय सरकारें 
काम करने लगेंगी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रांरभमिक जाँच का कार्य चल रहा 
हे 

(ख) नहीं। 

(ग), (घ) और (ड) इन बातों के संबंध में ब्यौरेवार सूचना एकत्र की जा रही 
है| 

(च) अभी तक अंतिम रूप से कोई भी योजना नहीं बनाई गईन है परन्तु यह 
मामला सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है और मैं माननीय सदस्य को यह 
आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इन हटाए गए लोगों को पर्याप्त रूप से 
पुनर्वासित करने की आवश्यकता को विशेषतया ध्यान में रखेगी। 

(छ) इस विषय पर सरकार के पास कुछ प्रेस सूचनाएं हैं। 

(ज) केवल प्रारंभिक जांच कार्य किए जा रहे हैं और सरकार उन्हें आस्थगित 
करने की वांछनीयता पर विचार नहीं कर रही है या ऐसा कार्य नहीं कर रही 
है जो उनके विचार के लिए आवश्यक लगे। 

बाबू राम नारायण सिंह : लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया क्‍या होगी? 

माननीय डॉ. बी:आर- अस्बेडकर : मैं कोई निश्चित वक्तत्य देने में असमर्थ हूं। 


]62 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाहमय 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या माननीय सदस्य इन लोगों की और उन किसानों 
की आवश्यकता पर ध्यान देंगे जो बेदखबल किए जाएंगे और उन्हें वैकल्पिक भूखंड 
दिए जाएंगे जहां वे अपना कृषि कार्य करते रहेंगे। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मस्तिष्क में यह बात निश्चय ही है। 


बाबू राम नारायण सिह : क्या में यह जान सकता हूं कि उन्हें दो या तीन 
वर्ष का नोटिस दिया जाएगा जो अपने अधिकृत क्षेत्र में अपने घरों को छोड़ेंगे 
ताकि वे नए स्थलों में अपने घरों का निर्माण कर सकें और उन्हें अपने अधिकार 
में उस समय ले सकें जब उन्हें अपने मूल गृह छोड़ने पड़ेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं स्वयं किसी विशेष अवधि के लिए 
वचनबद्ध नहीं हो सकता परन्तु मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हम निश्चय 
ही लग्बी अवधि का नोटिस देंगे। 

बाबू राम नारायण सिंह : श्रीमन्‌ू, क्‍या मैं यह जान सकता हूं कि क्‍या इस 
दामोदर घाटी विकास योजना के एक भाग के रूप में संथाल परगना जिला की 
नदियों पर कुछ बड़े बांध निर्मित किए जाने हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस अवस्था में यह नहीं बता सकता। 


मौलाना जफर अली खां : इस प्रश्न के भाग (ग) से उभरने वाले तथ्य के 
बारे में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्‍या यह सच है कि कई ग्रामीणों को 
असम में उनके आवास-गृहों से बाहर कर दिया गया है, उनके घर तोड़ दिए 
गए हैं, उन्हें अधिक असुविधा में डाल दिया गया है और उनकी भूमि भी उनसे 
ले ली गई है? 
* "माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह बात इस प्रश्न 
के अन्तर्गत किस प्रकार आती है। 

सभापति : वह इस योजना के संबंध में कह रहे हैं। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इससे असम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं 
होता | 

बाबू राम नारायण सिंह : क्‍या में यह जान सकता हूं कि इस योजना के 
संबंध में अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, श्रीमन्‌ | 

प्रोफ़ेसर एन.जी. रंगा : क्या यह बहु-प्रयोजन योजना नहीं हैठ.... 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, ओीमन | 
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्गः खान स्कल री धनबाद लिन मे हडताल 
भारतीय खान स्कूल, धनबाद में हज 
504, बाबू राम नारायण सिंह : क्‍या माननीय भ्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या भारतीय खान स्कूल, धनबाद में हड़ताल है; यदि हां तो क्‍यों और 
क्या इस हड़ताल की समाप्ति हो गई है; और यदि हां तो कैसे? 
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान 26 मार्च, 
]946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर की ओर «दिलाया जाता 


छ्े। 


प्रोफेसर एन.जी. रगा : क्‍या सरकार उस डिप्लोमा की मान्यता के बारे में 
किसी निष्कर्ष पर पहुंची है जिनके बारे में वे शिकायत कर रहे थे? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह मामला विचाराधीन है। 
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“अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में रखे गए 
भारतीयों की संख्या 


[5[. प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन के हेडक्वार्टर में कार्यरत भारतीयों की संख्या 
कितनी है; 


'ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालयों में भारतीय सदस्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय 
अ्रम संगठन ने कुल कितनी धन-राशि खर्च की है और भारत सरकार ने 
अन्तरष्ट्रीय श्रम संगठन को कितनी राशि दी है 

(ग) क्‍या ऐसे कोई प्रस्ताव हैं कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सशक्त 
किया जाए और सभी प्रांतीय राजधानियों में प्रांतीय सरकारों के संदर्भ में शाखाएं 
खोली जाए; 


* विधान राभा वाद-विवाद (केन्द्रीय, खंड 5, ॥946, 3 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3420, 
* वही, पृष्ठ 3429. 
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(घ) क्‍या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर में भारतीय प्रतिनिधित्व 
को बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है और यदि हां तो उसके परिणाम क्या है; 
और 

(ड) क्‍या सरकार का प्रस्ताव है कि अपने सचिवालय के कुछ सदस्यों को 
कूछ महीनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर भेजा जाए ताकि वे 
श्रम विधान और इससे संबंधित कार्यशील देशों का अध्ययन कर सकें तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य के संपर्क में रह सके? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह समझा जाता है कि तीन भारतीय 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर में रखे गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय 
की भारतीय शाखा के सभी कर्मचारी भारतीय हैं। इनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी 
होता है और इसके साथ वर्ष 946 में सात सदस्यों की स्वीकृति दी गई है। 

(ख) भारतीय सदस्यों के लिए उनके विभिन्न कार्यालयों में ॥946 के लिए 
अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो व्यय किया गया है, वह इस प्रकार है - 

हेडक्वार्टर 60,000 स्विस फ्रैंक अथवा रु. 45,000 लगभग 


भारतीय शाखाएं रुपये 44,640 


भारत अत्तराष्ट्रीय श्रम संगठन में सीधे ही योगदान नहीं करता परन्तु भारत 
द्वारा भुगतान किया गया कुछ अंशदान लीग ऑफ नेशनल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन द्वारा किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में विवरण दिखाया गया है:- 





लीग ऑफ नेशनल 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय 


* वर्ष » को कूल योगदान को आवंटित आंशिक भाग 
(गोल्ड फ्रैंक्स) (गोल्ड फ्रैंक्स) 
943 893 ,044, 24 300,73,88 
944 8।५ 024, 64 300,960, 8 
]94 ५ ,99 033 39 895, 200 
(स्विस फ्रैक्स) 
]946 .302,938,67 ज्ञात नहीं 
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(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। 

(घ) उत्तर सकारात्मक है। 

(४) फेडेरल लोक सेवा आयोग (इंडिया) द्वारा कुछ उपयुक्त उम्मीदवारों का 
चयन किया गया है ताकि मांट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के लिपिकों 
के स्थान पर उनकी नियुक्ति की जाए। 

(४) उच्च पदों में सहायक निदेशक के पद पर एक भारतीय की नियुक्ति 
का प्रश्न विचाराधीन है। 

(ड) यह प्रश्न विचाराधीन है। 

श्री मोहनलाल सक्सेना : एक गोल्ड फ्रैंक का मूल्य रुपये में क्‍या है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह मूल्य रुपये --5 है। यह सूचना 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा हमें बताई गई है परन्तु मैं इसकी पुष्टि नहीं कर 
सकता | . 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : भाग (ग) के संबंध में क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन को इस सुझाव की वांछनीयता के बारे में विचार करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन सभी प्रांतीय राजधानियों में अपनी शाखाएं खोले ताकि प्रांतीय सरकारों 
से उनका सम्पर्क बना रहे। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस मामले पर ध्यान दूगा। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि एशिया के देशों और अश्वेत 
लोगों के देशों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता 
हे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह आम राय है परन्तु मैं सही तरीके 
से नहीं कह सकता कि स्थिति क्‍या है। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : सरकार यह देखने के लिए क्‍या कदम उठा रही 
है कि मारत और अन्य अश्वेत लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासकीय 
निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हम हमेशा भारत के दावे पर जोर देते 
हैं| 
प्रोफेसर एन.जी. रंगा : इसका परिणाम क्या होता है? क्‍या इसमें कुछ सुधार 
हुआ है? 
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माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हमें आशा है कि हम किसी दिन सफल 
होंगे | 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्‍या यह सच नहीं है कि शासकीय निकाय में हमारी 
स्थिति कमजोर है जब कि तीन वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति न थी? 


माननीय दीवान बहादुर सर ए. रामास्वामी मुदालियर : क्‍या में इस प्रश्न 
का उत्तर दे सकता हूं? मेरी स्मृति यह है कि सरकार और श्रम दोनों ही पक्षों 
की ओर से कई वर्ष तक प्रतिनिधित्व रहा। इस सदन में हमारे स्वर्गीय साथी 
श्री जोशी 0 या 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए शासकीय निकाय के सदस्य 
रहे। सर अतुल चटर्जी सरकार की ओर से शासकीय निकाय के सदस्य और 
एक अवसर पर शासकीय निकाय के अध्यक्ष रहे। वर्ममान्‌ उच्च आयुक्त सर सैम्युल 
रंगनाथन शासकीय निकाय के सदस्य हैं और गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की 
शासकीय निकाय के संविधान निर्माता निकाय के अध्यक्ष रहे। इस समय जहां 
तक मेरा विश्वास है, शासकीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में श्री जोशी के बाद 
गत एक वर्ष में कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि इस शासकीय निकाय का 
प्रतिनिधि नहीं रहा है। इस स्थिति में यही गिरावट आईं है यदि इसे गिरावट कहा 
जाए। जहां तक सरकार का संबंध है, उच्च आयुक्त शासकीय निकाय के सदस्य 
होते हैं। मैं अन्य अश्वेत लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता परन्तु निश्चय 
ही भारत सदैव ही सरकार और कर्मचारियों की ओर से शासकीय निकाय का 
सदस्य रहा है। 

एस.जे.टी.एन.वी. गाडगिल : क्या यह सच नहीं है कि शासकीय निकाय के 
संविधान में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की गई है और उन्हें सदन के पटल 
पर रख दिया गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह मामला उस प्रस्ताव के संबंध में विचार 
विमर्श करते समय विचार किया जाएगा जिसे मैं प्रस्तुत करूगा। 

दीवान त्रमन लाल : माननीय सदस्य यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत करेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसी समय के दोरान यह प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जाएगा। 

श्री एम. अनन्तशायनम आय्यंगर : अब लीग ऑफ नेशन्स के समाप्त करने 
का प्रस्ताव है, क्‍या यह प्रस्ताव है कि भारतीय कोष से अन्तर्राष्ट्रीय कम संगठन 
को सीधे ही प्रस्ताव भेजा जाए? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में बता नहीं सकता। यह मामला 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णय के लिए है। 
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454 
“केंद्रीय और प्रान्तीय सरकार के 
मुद्रणालयों में हड़ताल 
(526. प्रो. एनं,जी. रंगा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
किः 
(क) भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्‍ली की हड़ताल कितने समय से चल 
रही हे 


(रब) कामगारों की वे शिकायतें और मांगें क्‍या हैं जिनकी ओर सरकार का 
ध्यान आकर्षित किया गया है 

(ग) जब ये मांगें सरकार के समक्ष लाई गईं तो कामगारों की वैध 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई; 

(घ) अब इस हड़ताल में कितने कामगार अन्तर्ग्रस्त हैं; 

(ड) क्‍या यह सच है कि यह हडताल या इसी प्रकार की हड़तालें केन्द्रीय 
और प्रांतीय सरकारों के अन्य मुद्रणालयों में भी चल रही हैं; 

(च) क्‍या यह सच है कि इस प्रकार की हड़ताल बम्बई में भी चल रही है 
जैसा कि 2 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स के पृष्ठ 4 पर समाचार प्रकाशित हुआ 
है; और 

(छ) सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है ताकि कामगारों के साथ समझौता 
हो सके? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह हड़ताल 6 मार्च से 24 मार्च, 
946 तक 9 दिन चली। 

(ख) मांगें इस प्रकार थीं : 

(।) रहन-सहन के लिए उचित मजदूरी का निर्धारण जो 50 रुपये प्रति मास 
से कम न हो। 

(2) भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों में समान रूप से वर्तमान वेतनमानों 
में संशोधन | 


* विधान राभा बाद विवाद ए(केन्द्रीयी, खंड 5, 0+46, 3 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3443. 
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(3) अंशदायी भविष्य निधि के नियमों में संशोधन ताकि उन्हें राज्य रेलवे 
भविष्य निधि के स्तर पर लाया जाए और सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी 
का दिया जाना। | 

(4) मंहगाई और युद्ध के भत्तों में वृद्धि। 

(5) छुट्टी के नियमों में संशोधन। 

(6) कार्य करने के घंटों को 48 से घटाकर 40 घंटे प्रति सप्ताह किया जाना। 

(7) रात की पारी में काम करने वाले व्यक्तियों को भत्ता। 

(8) उजरती कामगारों को वर्ग के अनुसार दरों में वृद्धि | 

(9) उजरती कामगारों को आकस्मिक अवकाश और छुडटी। 

(।0) अस्थायी कामगारों को रखा जाना। 

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में मांगें गत फरवरी में लाई गईं | उसके बाद 
पांच मांगें आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं और रियायतों की घोषणा कर 
दी गई है। प्रथम पांच मांगें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सभी वर्गों को प्रभावित 
करने वाली हैं तथा सामान्य प्रकार की है। अतः इन्हें समुचित विचार किए बिना 
स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग 
की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। सरकार ने नीचे दी गई अतिरिक्त रियायतें 
सभी मुद्रणालय के कामगारों को दी हैं। 

() मंहगाई और युद्ध के भत्तों को बढ़ी दरों पर | जनवरी, 946 के बजाए 
पूर्व प्रभावी | जुलाई 944 से उन सभी कामगारों को दिया जाएगा जो अब 
ये भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। 

() मंहगाई भत्ते की आधी राशि को ऐसे भत्ते प्राप्त करने वाले सभी कामगारों 
के उनकी पेनशन की राशि की गणना करते समय वेतन समझा जाएगा। 

() जो निम्न श्रेणी के कामगार हैं, उन्हें औसत वेतन की राशि की आधी 
पेन्शन मिलेगी | 

सरकार का प्रस्ताव है कि विभिन्न भारत सरकार के मुद्रणालयों के अलग-अलग 
वर्गों में कार्यरत मुद्रणालय के कामगारों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में मौजूदा 
विषमताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति 
की जाए । 

घी) 775 ओद्योगिक कामगार इसमें अन्तर्ग्रस्त थे। 
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(छ) जी हां। भारत सरकार फार्म मुद्रणालय, .अलीगढ़ के कर्मचारी 5 मार्च, 
[946 से हडताल पर हैं। भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के उद्योग में लगे 
कामगारों ने भी हड़ताल करने का नोटिस दिया है परन्तु अभी तक वे हड़ताल 
पर नहीं गए हैं। 

(च) समाचारपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसके अतिरिक्त सरकार के पास 
कोई जानकारी नहीं है। सम्बंधित मुद्रणालय प्रांतीय सरकार के अन्तर्गत आता है। 


455 
*नई दिल्‍ली में आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण 


530. दीवान चमन लाल : (क) युद्ध विभाग के इस घोषित इरादे के संदर्भ 
में कि यथासंभव शीघ्रता के साथ निजी आवासीय सम्पत्ति को अपने अधिकार में 
न रखा जाए जैसा कि 3 मार्च, 946 के तारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर 
में इस सदन को बताया गया था, क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि क्‍या इसी प्रकार श्रम विभाग केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को आवास 
"देने के लिए नई दिल्‍ली की निजी आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं 
करेगी; 

(ख) क्‍या सरकार नई दिल्‍ली में किसी भी आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण 
का इरादा करती है (उदाहरणार्थ नं. + रतनडोन रोड) जो सरकार द्वारा पहले 
अधिग्रहीत की गई थी परन्तु सरकार ने वास्तव में उस पर अधिकार नहीं किया 
था; इसके क्‍या कारण हैं, यदि कोई हो, सरकार इस प्रकार अधिग्रहण की गई 
सम्पत्ति पर अधिकार पाना क्‍यों आवश्यक समझती है; और 

(ग) सामान्य अनधिग्रहण के कार्यक्रम की दृष्टि से क्‍या सरकार ने इस 
वांछनीयता पर विचार किया है कि इस समय उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए 
आवास को उन्हीं लोगों के अधिकार में रखा जाए जो उनमें रहते हैं और यदि 
हां तो क्या सरकार तदनुसार शीघ्र ही आदेश जारी करने का विचार करती है; 
यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जापान के साथ युद्ध समाप्त होने 
के समय से श्रम विभाग ने केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को बसाने के लिए 
नई आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण छोड़ दिया है। 


+* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीयोी, खंड 5५, 946, 3 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3445. 
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(खव) यह संभव नहीं है कि कोई सामान्य नियम बनाया जाये। यदि सरकार 
ने 'पूल' के लिए पहले ही से अधिगृहीत बंगले को अपने कर्मचारियों में से एक 
कर्मचारी को अपने अधिकार में रखने की अनुमति दे दी है तो सरकार को यह 
अधिकार है कि इस बंगले का उपयोग 'पूल' के लिए किया जाए और नं० 4, 
रतनडोन रोड का मामला इसी प्रकार का है। 

यह आवश्यक है कि सरकारी प्रयोजन के लिए पूल के आवासीय गहों का 
सबसे अच्छा उपयोग किया जाए। 

(ग) प्रत्येक मामले में 'पूल' क॑ आवास गूहों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि 
से उसके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 


456 
'अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि विधेयक 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमान्‌, मैं अभ्रक खान उद्योग 
में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण हेतु 
एक निधि गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव 
करता हूं। 

सभापति : प्रश्न यह है : 

“खान उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों. 

के वित्तपोषण हेतु एक निधि गठित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने 

की अनुमति प्रदान की जाए।' 





प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्‌ मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं । 


43/ 


“कारखाना सशोधन विधेयक 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 

"कि कारखाना अधिनियम, 934 में संशोधन वाले विधेयक पर प्रवर समिति 
द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए। 


* विधान सभा वाद-विदाद (केन्द्रीय), खंड 5, 9+46, 3 अप्रैल, 9+6, पृष्ठ 3457, 
*+# वही | 
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में नहीं समझता कि मेरे लिए इस अवस्था में यह आवश्यक है कि मैं इस 
विधेयक पर लम्बी टिप्पणियां करूं क्योंकि इस विधेयक पर प्रवर समिति ने विचार 
किया है। इस विधेयक में मूल रूप से सात खंड थे। इन सात खंडों में केवल 
चार ऐसे खंड हैं जिन पर प्रवर समिति ने विचार किया है और इस बारे में कुछ 
संशोधन किए हैं। ये संशोधन कामगारों के पक्ष में दिए गए मूल उपबंधों को उदार 
बनाने की दिशा में किए गए हैं। यद्यपि मुझे पता लगा है कि कुछ संशोधन विधेयक 
के मूल मसौदे में प्रवर समिति द्वारा किए गए थे और वे संशोधन सरकार के 
इरादों से परे हैं अतः मैं उस विधेयक पर कोई आपत्तियां उठाने का प्रस्ताव नहीं 
करता क्‍योंकि इस विधेयक को प्रवर समिति ने देख लिया है। मैं विधेयक को 
उसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जिस में यह अब है। श्रीमन, मैं 
प्रस्ताव करता हूं। 

उप-सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया : 

कि कारखानों के अधिनियम, ]9+6 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर 

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।'” 


45७ 


“भारतीय श्रम संघ (इडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) को 
मासिक अनुदान 


632. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान 24 मार्च 
के नेशनल काल के रविवारीय प्रातः संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया 
है जिसमें भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) को श्रम के प्रचार के लिए 
3,000 रुपये का मासिक अनुदान दिया गया है; 

(ख) क्‍या यह सच है कि जब प्रचारकों के वेतन में कमी आ गई, तो समाचारों के 
प्रसार की लागत सानुपातिक रूप से बढ़ी है; और 

(ग) क्या यह सच है कि महालेखापरीक्षक ने लेखाओं के रखे जाने की घोर 
आलोचना की थी क्योंकि वह लेखा रखने की पद्धति से संतुष्ट नहीं थे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) 9 मार्च, 4946 को सदन के समक्ष भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशैन 

ऑफ लेबर) के लेखाओं का विवरण रखा गया जिससे विदित होता है कि व्यय की 


भिन्‍नताओं के फलस्वरूप 'प्रचारकों के वेतन' से संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत कमियां 


* दिधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 946, 8 3प्रैल, 946, पृष्ठ ३७१५ 
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दिखाई गई और मई, जून और जुलाई 945 के महीनों में हुई तदनुसार वृद्धियां शीघ्र 
'समाचार के प्रसार' के अन्तर्गत दिखाई गई। ये भिन्‍नताएं व्यय के शीर्षों के वमीकरण 
के परिवर्तन के कारण हुई । ये शीर्ष अप्रैल, 945 में प्रारंभ किए गए जब प्रचार योजना 
की कार्रवाईयों के नियंत्रण का हस्तांतरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय से श्रम विभाग 
को किया गया था। अतः: इसके फलस्वरूप श्रम केन्द्रों, कामगार क्लबों और समाचार 
प्रसार की अन्य ऐजेन्सियों के प्रभारी प्रचारकों को भत्तों का व्यय जो अब तक शीर्ष 
"कर्मचारियों का वेतन' के अन्तर्गत दिखाया जाता था, मई,[945 से आगे शीर्ष 
'समाचार-प्रसार के लिए मानदेय' के अंतर्गत दिखाया जाने लगा। परन्तु इन महीनों में 
'प्रचारकों के वेतन' और 'समाचार के प्रसार' से संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत कूल व्यय गत 
महीनों के समान ही रहा। 

(ग) श्री लालचन्द नवलराय द्वारा पूछे गए तारीख 2 नवम्बर, 94५ के प्रश्न संख्या 
3] के प्रथम भाग (ख) और (घ) के उत्तर की ओर तथा 943-44 के लेखाओं पर लोक 
- लेखा समिति की रिपोर्ट के पैरा 68 की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। 

श्री सत्यनाराण सिन्हा : उसके बाद क्‍या हुआ? क्‍या माननीय सदस्य इन सभी 
लेखाओं को कृपया लोक लेखा समिति के समक्ष रखना चाहेंगे? यह लोक धन की 
बरबादी है जैसा कि मेरा विश्वास है| 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडंकर : इस विषय में लोक लेखा समिति द्वारा विचार 
किया गया था और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, माननीय सदस्य का ध्यान 
943-44 के लेखाओं के संबंध में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के पैरा 68 की ओर 
आकर्षित किया गया है। 

दीवान चमन लाल : क्‍या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूं कि 945 के 
बाद की स्थिति क्‍या है और क्‍या यह अनुदान अब हटा दिया गया है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसे हटा दिया गया है। 

दीवान चमन लाल : 945 और हटाए जाने के बीच इसकी क्‍या स्थिति थी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे सूचना नहीं मिली है परन्तु यदि मेरे 
माननीय मित्र प्रश्न करते हैं तो मैं उत्तर दूंगा। 

दीवान चमन लाल : क्‍या सच है कि इन लेखाओं का उस समय पुनरीक्षण किया 
गया था जब यह अनुदान हटाया गया था? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए नोटिस की 
आवश्यकता है। 
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दीवान चमन लाल : मेरे माननीय मित्र को यह ज्ञात नहीं है कि क्या इसके बाद 
इनका पुनरीक्षण किया गया था? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं आपको बता नहीं सका | 
श्री सत्यनारायण सिन्हा : क्या माननीय सदस्य इस पूरे मामले को देखना चाहेंगे? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने देखा है| मैं इससे अधिक क्या कर सकता 
हू 
श्री मनु सूबेदार : भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) के माध्यम से 
श्रम प्रचार पर व्यय की राशि इस समय क्‍या है? 
..._ माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने बताया, यह अनुदान बंद कर 
दिया गया है। 
श्री मोहन लाल सक्सेना : क्‍या मैं यह जान सकता हूं कि यह कब बंद किया गया? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : गत वर्ष, यदि यह बताने में मुझसे भूल न हो | 
कुमारी मनीबेन कारा : क्‍या यह सच नहीं है कि जिस समय यह अनुदान दिया 
गया था, उस समय सूचना और प्रसारण विभाग ने जो पद्धति अपनाई थी, उसी के 
अनुसार यह अनुदान दिया गया? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा यही विश्वास है| 
प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय श्रम संघ ने अनुदान दिए 
जाने के बाद काफी समय तक कोई पद्धति निर्धारित नहीं की थी तथा महालेखा-परीक्षक 
ने उस प्रक्रिया पर घोर आपत्ति की जो विभाग द्वारा अपनाई गई थी? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसां कि मैंने अपने उत्तर के दौरान यह बताया 
है, यह अनुदान वास्तव में सूचना और प्रसारण विभाग द्वारा प्रशासित किया गया था। 
बाद में प्रशासन का कार्य श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। 

दीवान चमन लाल : क्‍यों? 

कुमारी मनीबेन कारा : क्या यह सच नहीं है कि मई, 944 से पूर्व संघ से कहा 
गया था कि वे वाउचर प्रस्तुत करना बंद कर दें और उनसे कहा गया था कि वे केवल 
लेखे प्रस्तुत करें और क्‍या उस विभाग के निदेशों के बावजूद भारतीय श्रम संध (इंडियन 
फेडरेशन ऑफ लेबर) ने ऐसा नहीं कहा। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह बताने में असमर्थ हूं। यह मामला किसी 
अन्य विभाग ने प्रशासित किया था। 
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कुमारी मनीबेन कारा : क्‍या यह सच नहीं है कि युद्ध की समाप्ति के बाद यह 
अनुदान बंद कर दिया गया है? 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, मैंने यही कहा था। 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : इनमें से कितने लोग जो इस अनुदान के अन्तर्गत 
'समाचारों के प्रसार' के लिए प्रचारकों के रूप में पहले लगे हुए थे, सूचना और प्रसारण 
विभाग में काम पर लगा लिए गए थे? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह प्रश्न सूचना और प्रसारण विभाग के 
माननीय सदस्य के समक्ष रखा जाना चाहिए ।|। 


श्री मोहन लाल सक्सेना : क्‍या में यह जान सकता हूं कि यह अनुदान युद्ध की 
समाप्ति या इसके बाद समाप्त किया गया था? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं ठीक से नहीं बता सकता | 


श्री मोहन लाल सक्सेना : क्‍या यह अनुदान गत वर्ष अप्रैल, |945 में समाप्त नहीं 
किया गया था? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां। 


दीवान चमन लाल : क्‍या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूं कि क्‍या अंतिम 
लेखाओं को लोक लेखा समिति के समक्ष रखा गया है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि समय के साथ उन लेखाओं 
को लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाएगा । 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्या यह सच नहीं है कि इस 30,000 रुपये की राशि 
का दुरुपयोग किया गया? यह राशि उस प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की गई जिसके 
लिए सरकार ने इस राशि का आवंटन किया था और यह राशि माननीय सदस्य की 
पार्टी के प्रचार-कार्यों पर व्यय की गई। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में मेरे माननीय मित्र के इस कथन का घोर 
विरोध करता हूं कि यह राशि पार्टी के प्रचार कार्यों के लिए व्यय की गई | आप अपने 
शब्द वापस लीजिए | 

६.4 शांति शांति 

सभापत्ति महोदय : शांति, शांति | 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : उन्होंने यह नहीं कहा | 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, उन्होंने यही कहा था। 
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भरी अहमद ई.एच. जफर : माननीय सदस्य सदन में इस बात का खंडन करें और 
क्रोध में न आएं | 


सभापति महोदय : शांति, शांति| क्या माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करेंगे? 
माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि माननीय श्रम सदस्य ने क्रोध दिखाया 


हे 


श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय सदस्य को क्रोध 
करने का अधिकार है जैसा कि वे प्रायः करते हैं | 


डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : माननीय सदस्य ने कहा है कि वह ऐसे प्रश्नों का 
जोरदार विरोघ करते हैं। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि मैंने जोरदार शब्दों में अपने 
माननीय मित्र द्वारा दिए गये सुझाव का विरोध किया है कि यह राशि उस पार्टी के लिए 
व्यय की गई है जिसका मैं सदस्य हूं। मैं मारतीय भ्रम संघ (इंडियन लेबर फेडरेशन) 
का सदस्य नहीं हूं | 

सभापत्ति महोदय : मैं डॉ. सर जियाउद्दीन की आपत्ति को ठीक से नहीं समझ 
पाया। 


... डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्‍या माननीय सदस्य यह कह सकेंगे : “मैं किसी भी 
विशेष प्रश्न का जोरदार विरोध करता हूं। 


दीवान चमन लाल : क्‍या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि यह राशि 
भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) के प्रचार के लिए व्यय की गई 
थी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं बता सकता। जहां तक सरकार की 
सूचना है, इसे उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए यह स्वीकृत की 
गई | 

दीवान चमन लाल : क्या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूं कि क्‍या यह 
सच है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) 
जैसी ईमानदार और श्रेष्ठ संस्था ने इस राशि में से एक पैसा तक व्यय करने से 
डुनकार कर दिया? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को यह अधिकार है कि वे 
कुछ संस्थाओं के बारे में अपनी राय रखें | 


]76 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय 


दीवान चमन लाल : क्‍या यह सच है कि इस मामले में माननीय मित्र ने अखिल 
भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस (आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) से यह राशि न छने के 
लिए आग्रह किया है? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हमने सभी संगठनों से आग्रह किया है। यह 
सामान्य परिपत्र था जो सभी संगठनों को संबोधित किया गया था कि यदि वे श्रमिकों 
के नैतिक बल की चिन्ता करते हैं और उसे बनाए रखने की कोई योजना रखते हैं तो 
भारत सरकार इस संबंध में सहायता देने को तैयार है। भारत सरकार ने किसी भी 
विशेष संगठन को इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है| 

दीवान चमन लाल : कया यह सच है कि केवल एक संगठन था जिसने माननीय 
सदस्य से आग्रह किया और इस राशि का उपयोग किया । क्या यह संगठन भारतीय श्रम 
संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) था? 

माननीय डॉ. बी.आर., अम्बेडकर : जी हां | 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या माननीय सदस्य अब इस निर्णय से संतुष्ट हैं जो 
कई पूरक प्रश्नों के फलस्वरूप लिया गया है कि इस राशि का समुचित रूप से उपयोग 
नहीं किया गया और उस राशि के व्यय के बारे में संदेह है। इस दृष्टि से क्या माननीय 
सदस्य एक गैर सरकारी लेखापरीक्षक नियुक्त करेंगे जो इस राशि के लेखाओं की जांच 
करेंगे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में नहीं समझता कि यह आवश्यक है। यह 
मामला उस लोक लेखा समिति के समक्ष लाया जाएगा जिसे सदन द्वारा नियुक्त किया 
गया है। 


दीवान चमन लाल : क्या में यह पूछ सकता हूं कि माननीय सदस्य को यह मामला 
लोक लेखा समिति के समक्ष रखने में देर क्‍यों हुई? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसमें देर नहीं की गई है। 

दीवान चमन लाल : ........ क्या इस बात पर विचार किया गया है कि यह गत 
वर्ष बंद कर दिया गया था? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसमें देर नहीं की गई। इसे लोक लेखा 
समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

दीवान चमन लाल : अभी तक इसे लोक लेखा समिति के समक्ष क्‍यों नहीं रखा 
गया? 


सभापति महोदय : अगला प्रश्न कीजिए | 
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459. 
'सरकारी मुद्रणालयों में जूनियर रीडर 


635, हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्‍या माननीय श्रम मंत्री यह बताने 
की कृपा करेंगे कि सभी भारत सरकार मुद्रणालयों में स्थानापन्‍न जूनियर रीडरों को 
जूनियर रीडरों के स्थायी पदों पर स्थायी करने का आधार क्‍या है; 

(ख) क्या यह सच है कि कॉपी होल्डरों के कर्त्तत्य और संवर्ग जूनियर रीडरों से 
नितांत भिन्‍न हैं; 

(ग) क्‍या यह सच है कि कुछ स्थानापन्‍न रीडर जिन्होंने जूनियर रीडर के ग्रेड में 
पहले प्रवेश किया था, उन कुछ कॉपी होल्डरों से जूनियर रीडर के ग्रेड में जूनियर 
घोषित किए हैं जो रीडर की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके जबकि भारत सरकार प्रेस में 
कॉपी होल्डरों ने जूनियर रीडरों के साथ परीक्षा दी थी; 

(घ) क्या यह सच है कि वह आदेश जिसके अन्तर्गत अहंक कॉपी होलल्‍्डरों को 
जूनियर रीडर के पदों पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी, बदला जा सकता है यदि 
वे अधिकतम संतोष के साथ अपनी कार्यदक्षता बनाए रखें; और 

(ड) क्या सरकार उन अहक कापी होलल्‍्डरों को जिन्होंने स्थानापन्‍न जूनियर रीडरों 
के रूप में कुल मिलाकर अधिक सेवा की है, जूनियर रीडरों के स्थायी पक्षों में वरीयता 
देने की वांछनीयता पर विचार करेगी? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कॉपी होल्डरों के पदों के स्थायीकरण 
वरीष्ठता के अनुसार किए जाते हैं किन्तु अपवाद यह है उन व्यक्तियों की बात अलग 
है यदि उन्होंने रीडर की परीक्षा तीसरे अवसर में उत्तीर्ण की है जिनके लिए कुछ पद 
आरक्षित किए गए थ। 

(ख) जी हां। 

(ग) जी हां। 

(घ) जी हां। यदि जूनियर कॉपी होल्डर को इससे पूर्व स्थायी न बना दिया गया हो | 

(ड) नहीं | वर्तमान नियम पूरे विचार के बाद बनाए गए हैं । 

[636. *हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह 
बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में जूनियर रीडरों 
का वेतनमान रु. 55-3-85 और कॉपीहोल्डरों का वेतनमान रु. 45-4-60-दक्षता रोक- 
5-80 (संयुक्त वेतनमान में 'सी' ग्रेड) है; 


* विध्ान' समा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 946, 8 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3649-50 
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(ख) क्‍या यह सच है कि अभी तक जूनियर रीडरों और कॉपी होल्डरों के वेतन में 
विषमताएं हैं क्योंकि स्थायी जूनियर रीडर अपनी चार या पांच वर्ष की सेवा करके केवल 
64 रुपये प्रतिमास प्राप्त करता है जबकि अस्थायी कॉपीहोल्डर जूनियर रीडर के पद 
पर स्थानापन्‍न होने पर 67 रूपये प्रति मास प्राप्त करता है; 

(ग) क्‍या यह सच है कि ऊपर बताए गए मुद्रणालय के प्रबंधक ने अधिक सावधानी 
से जॉच करके जूनियर रीडरों को 'बी' ग्रेड दिए जाने की सिफारिश की है जो वर्तमान 
विषमताओं को दूर करने का केवल एकमात्र विकल्प है; और 
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(घ) क्या माननीय सदस्य इन विषगताओं को दूर करने के लिए यथा शीघ्र जूनियर 
रीडरों के संयुक्त वेतनमान के 'बी' ग्रेड की स्वीकृति का प्रस्ताव करते हैं; और यदि नहीं 
तो क्‍यों नहीं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 


(ख) स्थायी जूनियर रीडर को चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर 64 रुपये प्रतिमास 
और पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर 67 रुपये प्रतिमास पाने का अधिकार है। कुछ 
मामलों में यदि अस्थायी कॉपीहोल्डर को रीडर के पद पर नियुक्त किया जाए तो उसे 
67 रुपये प्रति मास पाने का अधिकार है। | 

(ग) जी हां। 

(घ) संयुक्त वेतनमान अस्थायी वेतनमान है और यह भारत सरकार के लिपिक 
कर्मचारी वर्ग के लिए बनाया गया था। इसे विशेष रूप से भारत सरकार के मुद्रणालयों 
के कॉपीहोल्डरों तथा जूनियर रीडरों के लिए बनाया गया था। संयुक्त वेतनमान में 'बी' 
ग्रेड के लागू किए जाने से अधिक विषमताएं और जटिलताएं उत्पन्न होंगी क्योंकि 
विभेन्‍न भारत सरकार मुद्रणालयों में अलग-अलग वेतन की दरों पर रीडरों के कई ग्रेड 
हें । 

460 
“थोरियम के उपयोग 
642. श्री एम.के. जिनाचन्द्रन : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि सैनिक कार्यों के लिए थोरियम के क्‍या उपयोग किए जाते हैं; और क्‍या यह वस्तु 
किसी सिविल प्रयोजन के लिए भी प्रयोग में लाई. जा सकती है? 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार यह संभव 
लगता है कि क्रमिक प्रतिक्रियाओं में, जिनमें आणविक ऊर्जा उत्सर्जित हुई, यूरेनियम के 
कुछ अंश के स्थान पर थोरियम का उपयोग हो सकता है। थोरियम का उपयोग गैस 
मेंटल, लैम्प, रेडियों बाल्व आदि के निर्माण में किया जा सकता है। 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : यह भारत में कहां पाई जाती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ट्रावंनकोर में | 

श्री ए.करुणाकर मेनन : क्‍या ट्रावेनकोर से ही प्राप्त होती है अथवा भारत के किसी 
अन्य भाग से भी प्राप्त होती है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह उत्तर देने के लिए नोटिस की 
आवश्यकता है । 

श्री मनु सूबेदार : क्या महामहिम की सरकार ने सरकार या भारत के बाहर वि सी 
अन्य संस्था से कहा है ताकि थोरियम की सप्लाई पर नियंत्रण किया जाए और क्‍या 
सरकार किसी विशेष देश के साथ इस हेतु वचनवद्ध है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास ऐसे सुझाव के बारे में कोई सूचना 
नहीं है। 

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या सरकार अपने भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच 
करा रही हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा | 

श्री ए. करुणाकर मेनन : क्या सरकार इस उत्पाद को किसी अन्य देश को निर्यात 
कर रही है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यदि मेरे 


माननीय मित्र को किसी सूचना की आवश्यकता है तो मुझे पर्याप्त समय का नोटिस 
दिया जाना चाहिए । 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या इसका निर्यात हो रहा है? यदि हां तो राष्ट्रीय सुरक्षा 
में इसके निर्यात को रोकने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही की जानी चाहिए | 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में इसका पता लगाऊंगा। 
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46] 
"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुसलमान 


8646. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : (क) क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित पदों पर मुस्लिम कर्मचारियों का 
अनुपात क्या है: 

(0) अधीक्षक इंजीनियर, (8) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, (79) सहायक एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर, (५) सब डिवीजनल अधिकारी, (४) अधीनस्थ कर्मचारी, (७) हेड कर्ल्क, 
(जा) डिवीजनल एकाउंटेंट | 

(ख) गजेटिड पदों पर मुसलमानों का अनुपात कम क्यों हैं; 

(ग) मुसलमानों को जातीय आधार पर पदान्‍्नति क्‍यों नहीं दी जाती हैं जबकि 
नियुक्तियां जातीय आधार पर की जाती हैं और इनका अनुपात कठिनाई से आठ 
प्रतिशत है; 

(घ) निकट भविष्य में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायीकरण की क्‍या नीति 
- होगी; सभी पदों में अनुपात के समायोजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; 

(ड) सब-डिवीजनल अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को किस आधार पर 
निर्माण और अनुरक्षण के कार्य आवंटित किए जाते हैं; यदि मुसलमानों को इन निर्माण 
कार्यो से वंचित रखा जाता है और इस बारे में चीफ इंजीनियर या अधीक्षक इंजीनीयरों 
से शिकायत की जाती है तो सम्प्रदायवाद को रोकने के लिए क्‍या कदम उठाए जाते 
हें; 

(च) क्या यह सच है कि स्टोर या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक्स मुस्लिम अधीनस्थ 
कर्मचारियों को आवंटित की जाती हैं; और क्‍या यह सच है कि उन्हें दिल्‍ली और बाहर 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निर्माण तथा रखरखाव के निर्माण कार्य नहीं सौंपे जाते? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) () अधीक्षक इंजीनियर- 6 प्रतिशत 

() एक्जीक्यूटिव इंजीनियर-- 7 प्रतिशत 

(॥) सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर- + प्रतिशत 

(५४) सब-डिवीजनल अधिकारी- ॥[7 प्रतिशत 

(५) अधीनस्थ कर्मचारी- 22 प्रतिशत 

(५) हेडकल्क- 24 प्रतिशत 

(»)) डिवीजनल एकाउंटेंट के लिए ऑकडे तुरंत उपलब्ध नही हैं। 
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(ख) अधीक्षक और एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते 
हैं तथा अल्प-संख्यक जातियों के लिए नियुक्तियों के आरक्षण संबंधी आदेश उनकी 
पदोन्‍नति के मामलों में लागू नहीं किए जाते। इसलिए ऐसे पदों में मुसलमानों 
के लिए 25 प्रतिशत का कोटा सुरक्षित रखना संभव नहीं है। जहां तक ऐसे 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों का प्रश्न है जिनकी नियुक्ति सीधे ही अथवा पदोन्नति द्वारा 
की जाती है, मुसलमानों की कमी एक मुसलमान उम्मीदवार द्वारा उसे हाल ही 
में नियुक्ति का प्रस्ताव ठुकराये जाने के कारण है। 

(ग) जैसा कि पहले ही कहा है, पदोन्‍नतियां जातीय आधार पर नहीं की जाती 
है। 

घी सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों और सरकार के अन्तर्गत कोई स्थायी 
नियुक्तियां न रखने वाले अन्य अस्थायी कमचारियों का स्थायीकरण अल्प संख्यक 
जातियों की नियुक्तियों के आरक्षण के बारे में आदेशों की आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर किया जायेगा। परन्तु पदोन्‍नति द्वारा की गई नियुक्तियों के मामले में 
कोई भी समयोजन नहीं किया जाएगा परन्तु छटनी करने के लिए जातीय 
प्रतिनिधित्व नियमों के पालन के संबंध में आदेश यथोचित रूप से अपनाए जाएंगे। 

(ड) निर्माण और रखरखाव संबंधी कार्य जातीय आधार पर सब-डिवीजनल 
अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को आवंटित नहीं किए जातै। 

(ची नहीं । 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या मैं अधीक्षक इंजीनियर की नियुक्ति के बारे में 
पूछ सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने सदन में यह कहा है कि एक स्थान रिक्त 
था और उन्होंने ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है जो अधीनस्थ इंजीनियर का काम चलाने 
के लिए अर्ह्ता प्राप्त उम्मीदवार नहीं है जबकि जिन मुसलमानों में से जिस उम्मीदवार 
को नियुक्त किया जा सकता था, उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। मैंने सदन में यह भी 
बताया कि नियुक्ति वहां की जाएगी जब विधान सभा समाप्त होगी और हम स्थगन 
प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे | 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र एकदम गलत सोच रहे हैं| मैंने कहा 
कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस पद पर मौजूदा कार्य करने के लिए कहा गया था। 
इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : आपने बताया कि वह अधीक्षक इंजीनियर का काम 
कर सकता' है। मैं नहीं समझ पाता कि इस व्यक्ति का क्या कार्य है जब वह एक या 
दो दिन काम नहीं करता अपितु महीनों काम पर लगाया जाता है| क्‍या यही विभाग की 
कार्यक्षमता है? 
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को ऐसी राय बनाए रखने 
का अधिकार है। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : हमारा मत यह है कि पूरा विभाग अधिक अक्षम है। 
जहां तक अन्य नियुक्तियों की सूची का संबंध है जो वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों 
के बारे में रखते हैं, उनमें कोई भी मुसलमान नहीं है। 

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति| क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछेंगे? 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : मैं यह प्रश्न पूछता हूं। क्या यह सच नहीं है कि अब 
जो सूची तैयार की गईं है, उस सूची में मुसलमानों में से किसी की भी नियुक्ति नहीं 
की गई है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र यह कैसे जानते हैं? यह 
सूची मेरे पास नहीं आई है। 


डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : निष्कर्ष यह है कि कोई भी नियुक्ति के लिए 
मुसलमान को नहीं चुना गया है। 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता हूं कि मेरे माननीय सदस्य यह 
कैसे कह सकते हैं। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति | 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्‍या माननीय सदस्य इस बात से इन्कार कर सकते 
हैं कि उस सूची से कोई भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है जो उन्होंने अधीक्षक 
इंजीनियर की नियुक्ति के लिए तैयार की है? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पास सूची नही है। 
यह फाईल मुझे नहीं भेजी गई है। माननीय मित्र को उस समय तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी जब तक पिभाग कार्रवाई न कर ले और उसके बाद ही वह आलोचना कर सकते 
हें | ह 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : उस समय तक बहुत देर हो जाएगी। 

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति | 


श्री अहमद इ.एच. जफर : क्‍या माननीय सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार 
हैं कि जी.आर. गृह विभाग, 934 के अन्तर्गत मुसलमानों का 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित 
है जबकि अधीक्षक इंजीनियरों तथा अन्य पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति का प्रतिशत 
25 प्रतिशत से भी कम है और यदि हां तो क्या माननीय सदस्य इस कोटे को बनाए 
रखने के लिए कदम उठाएंगे? 


विधानसभा वबाद-विवाद (कन्ड्रीय) प्रश्न और उत्तर ।83 


सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने इसका पहले ही उत्तर नहीं दिया है? 
श्री अहमद इ.एच. जफर : नहीं, श्रीमन ! 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ये आँकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। 


श्री अहमद इ.एच. जफर : इसका अर्थ यह है कि माननीय सदस्य इस बात से 
सहमत हैं कि मुसलमानों का कोटा 25 प्रतिशत से कम है। क्या मैं माननीय सदस्य से 
पूछ सकता हू कि क्‍या वह शीघ्र ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को तैयार 
हैं कि मुसलमानों के कोटे को समुचित रूप से निभाया जाए? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न के भाग (ग) के 
उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। 

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यदि यह स्थिति स्वीकार कर ली जाती है तो कोई 
भी मुसलमान नियुक्त न होगा। माननीय सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को काम करते रहने 
के लिए कहते रहेंगे | 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : गृह विभाग द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया 
है, उसके विरुद्ध वास्तविक शिकायत है और यह शिकायत श्रम विभाग के विरुद्ध नहीं 
है। 
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“औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं औद्योगिक प्रतिष्टानों में 
नियोक्ताओं से औपचारिक रूप से अपने अधीन रोजगार की शर्तों को परिभाषित करने 
'की अपेक्षा करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं | 

दीवान चमनलाल (पश्चिम पंजाब गैर मुसलमान) : मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप 
में क्या पूछ सकता हूं कि यह विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है जब कि दूसरे 
विधेयक पर विचार विमर्श किया जा रहा है? क्या यह उचित न होगा कि इस विधेयक 
पर तभी चर्चा की जाए जब पहले विधेयक पर बहस पूरी हो जाए? 


सभापति महोदय : हमने दूसरे विधेयक पर अभी बहस शुरू नहीं की है जो सदन 
के समक्ष लम्बित है। यह विशुद्ध रूप से औपचारिक मामला है | यह अधिक सुविधाजनक 
है और जहां तक मैं समझता हूं कि इसके पूर्व उदाहरण भी हैं जहां सदन के समक्ष 


# विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 946, 8 अग्रैल, 946, पृष्ठ 3667 


84 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


विचाराधीन मामले को आस्थगित कर दिया गया है और दूसरे मामले पर विचार-विमर्श 
किया गया है। यह विशुद्ध रूप से प्रक्रिया तथा समायोजन का मामला है| 
प्रश्न यह है : 
"औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं से औपचारिक रूप से अपने अधीन रोजगार 
की शर्तों को परिभाषित करने की अपेक्षा रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने 
की अनुमति प्रदान की जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्‌, में विधेयक पुरःस्थापित करता हू | 
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"सभा पटल पर रखे गये पत्र 
श्रमिक जॉच समिति के प्रतिवेदन 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्‌, मैं श्रमिक जांच समिति के 
निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :- 

() भारत के रेशम उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में जांच का 
प्रतिवेदन | 

(2) भारत में सीमेंट उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में जांच का 
प्रतिवेदन | 

(3) कार्पेट (कालीन) बुनाई में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन | 

(4) कच्चे लोहे के उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन | 

(5) क्वायर (नारीयल-जटा) की चटाइयों और चटाई उद्योग में लगे श्रमिकों की 

दशाओं के बारे में प्रतिवेदन | 

(6) अभ्रक खनन और अभ्रक निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों की दशाओं की जांच 

पर प्रतिवेदन | 

(7) भारत में डॉकयार्ड के श्रमिकों की दशाओं की जांच पर प्रतिवेदन | 

(8) शलॉक उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं का प्रतिवेदन | 

(9) रिक्शा चालकों पर प्रतिवेदन | 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केम्द्रीयी, खंड 5, 946, 9 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3744 
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(|0) चावल की मिलों में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन । 
_([॥) कॉच-उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन | 

'(2) बीड़ी, सिगार और सिगरेट उद्योगों में लगे श्रमिकों की दशाओं की जांच पर 
प्रतिवेदन | 

(3) भारत में पौधारोपण में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन | 

(4) भारत में कोयला खनन उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन | 
(|5) मिट॒टी के बरतन बनाने में लगे श्रमिक की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन | 
(6) रसायनिक उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन | 

( 


7) भारत में मेंगनीज खनन उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं की जांच-पड़ताल 
के बारे में प्रतिवेदन | 
है (8) भारत में खनिज तेल उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन | 
(9) भारत में ऊनी कपड़ा उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन | 
(20) भारत में कागज कारखाना उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में 
प्रतिवेदन | 
एस जेटी. एन.वी. गाडगिल (बम्बई सेण्ट्रल डिवीजन : गैर मुसलमान ग्रामीण): 
इन पत्रों को परिचालित नहीं किया गया है। क्या माननीय सदस्य उन व्यक्तियों को ये 
पत्र सप्लाई करने की कृपा करेंगे जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है? 
माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं निश्चविय ही इस बारे में विचार करूगा | 
श्रीमन, हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रतियां नहीं हैं। 
सभापति महोदय : इस समय निवेदन यह है कि उन सदस्यों को प्रतियां सप्लाई 
की जाएं जो उनकी मांग करते हैं। 
464 
“न्यूनतम मजदूरी विधेयक 
माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्‌, मैं कतिपय रोजमगारों में 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने 
की अनुमति का प्रस्ताव करता हू | 


# विधान समा वाद-विवाद (केन्द्रीयी, खंड 5, 946, ।। अप्रैल, 946, पृष्ठ 3842 


[86 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
सभापति महोदय : प्रश्न यह है : 
“कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले 
विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्‌, में विधेयक पुरःस्थापित करता हूं । 
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'अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि विधेयक 
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना 
माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्‌, मैं अभ्रक खनन उद्योग में लगे 
मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलापों को वित्तपोषित करने हेतु निधि 
का गठन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । 


466 
**थोरियम के निरक्षेप 


740. श्री अहमद ई.एच. जफर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि उस थोरियम, के निक्षेप, जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए किया 
जाता है, भारत के कई भागों में पाये गए हैं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान 26 मार्च, [946 को 
तारांकित प्रश्न संख्या 42776 के सभा में दिए गए उत्तर की ओर दिलाया जाता है। 

श्री अहमद ई.एच. जफर : क्‍या सच है कि ट्रावेनकोर रियासत में थोरियम के 
काफी निक्षेप पाए गए हैं और यदि हां तो क्या सरकार ने इनके निपटान के मामले में 
नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह निक्षेप भारतीय रियासत में है और भारत 
सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। 


743. सरदार मंगल सिंह : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि : 


+ विघान सभा वबाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 9+6, । अप्रैल, 9+6, पृष्ठ 387 | 
** वहीं, 2 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3873 
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(क) दिल्‍ली और नई दिल्‍ली की आवासीय इमारतों में लगाए जाने के लिए सरकार 
ने कितने रेफ्रीजिरेटर खरीदे हैं; 

(ख) इन इमारतों के किराएदारों को रेफ्रीजिरेटर किराए पर देने के कया निबंधन 
और शर्ते हैं 

(ग) सम्पदा कार्यालय और लोक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों के विवरण क्‍या 
हैं जिन्हें अस्थायी और स्थायी रूप से रेफ्रीजिरेटर किराए पर दिए गए हैं; 


(घ) क्या वे रेफ्रीजिरेटर केन्द्रीय विधानमंडल के माननीय सदस्यों के उपयोग के 
लिए सब्रों और समितियों के संबंध में सरकारी कर्त्तव्य निभाने के लिए उन इमारतों में 
उपलब्ध नहीं हैं जिनमें वे ठहरते हैं; 


(ड) क्‍या यह सच है कि कार्यालय और विभाग के अधिकांश कर्मचारियों को 
रेफ्रीजिरेटर उपलब्ध कराए गए हैं जिनके पास वे इमारतें नहीं हैं; और 

च) क्‍या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि कार्यालय और विभाग के कर्मचारियों से 
रेफ्रीजिरेटर वापस लेकर केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं; 
यदि नहीं तो क्‍यों? 

माननीय सदस्य डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : (क) 334 

(ख) दिल्‍ली और नई दिल्‍ली में रेफ्रीजिरेटरों के आवंटन के लिए नियमों के निबंधन 
और शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं और इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। 


(ग) केवल एक अधिकारी अर्थात्‌ अपर चीफ इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
को ग्रीष्म ऋतु 946 के लिए आवंटित किया गया है| 


(घ) नहीं | 

(ड) नहीं | 

(चं) प्रश्न नहीं उठता | 

दीवान चमनलाल : (घ) के उत्तर के संदर्भ में क्‍या मैं पूछ सकता हूं कि क्‍या 
रेफ्रीजिरेटर विधान सभा के सदस्यों को उपलब्ध नहीं हैं? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नियमों के अधीन रेफ्रीजिरेटर उपलब्ध नहीं हैं । 

श्री मनु सूबेदार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन रेफ्रीजिरेटरों का क्‍या हुआ 
जो युद्ध के दौरान निजी व्यक्तियों से सरकार द्वारा लिए गए थे? 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसका उत्तर देने के लिए नोटिस की 
आवश्यकता है| 
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467 
“गृह संख्या 42-वीं, हनुमान लेन, नई दिल्‍ली का अधिग्रहण 


क्या सरकार द्वारा अधिगृहीत गृह संख्या 42-वी, हनुमान लेन, नई दिल्‍ली काफी समय 
से खाली पड़ा है; क्या सरकार उस खाली गृह का किराया चुका रही है; 


[756. श्री पी.वी. गोले : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 


(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यह गृह अधिगृहीत होने से पूर्व श्री मनोहर 
लाल तुली के अधिकार में था; 


(ग) क्‍या सच है कि जब श्री मनोहर लाल द्वारा गृह खाली किया गया था तब वह 
जीर्ण अवस्था में था और इसके फलस्वरूप किसी भी आवंटी ने इसे लेना स्वीकार नहीं 
किया; 


(घ) क्‍या यह सच है कि सरकार अब उस गृह को देने का विचार रखती है; जब 
इस गृह को कोई लेने को तैयार नहीं था तो इसे पहले ही क्‍यों नहीं छोड़ दिया गया; 
और 


(ड) वह लगभग तारीख क्या होगी जब सरकार गृह को छोड़ देगी? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह गृह 5 सितंबर, 945 को एक 
अधिकारी को आवंटित किया गया था परन्तु चूंकि उस अधिकारी ने उस गृह पर अपना 
अधिकार नहीं किया अतः वह उसी तारीख से खाली पड़ा हुआ है। सरकार उस अवधि 
का किराया अदा कर रही है जिन दिनों में वह गृह खाली रहा। 


(ख) जी हां। 
(ग) नहीं | 


(घ) जी हां। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के अंतिम भाग 
का प्रश्न नहीं उठता । 


(ड) लगभग 5 अप्रैल, 4946 | 


* विधान समा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 946, 3 मार्च, 946, पृष्ठ 3886 
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“मर्चेण्ट नेवी के अधिकारियों पर राष्ट्रीय श्रमिक 
न्‍्यायाधिकरण अध्यादेश (नेशनल लेबर ट्रिब्यूनल आर्डिनिंस) 


757. कुमारी मनीबेन कारा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे 
कि : 


(क) क्‍या दिसम्बर, 944 में भारतीय रजिस्ट्री के जहाजों के प्रमाणित अधिकारियों 
पर लागू किया गया राष्ट्रीय श्रमिक न्यायाधिकरण अध्यादेश (नेशनल लेबर ट्रिव्यूनल 
आर््डिनेंस) आपातकालीन कानून था; 

(ख) क्या सरकार के विचार में वैसी ही आपातकाल की स्थिति अब मौजूद है; यदि 
हां तो इसके क्‍या कारण हैं; और 

(ग) नाविकों की स्वतंत्रता पर लगाए गए उन प्रतिबंधों की दृष्टि से, जो अध्यादेश 
ने लागू किए हैं, सरकार का प्रस्ताव है कि इस अध्यादेश को शीघ्र ही प्रतिसंहरण किया 
जाए जहां तक मर्चेण्ट नेवी के अधिकारियों का संबंध है? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। 

(ख) नहीं | 

(ग) राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कर्मचारीवर्ग) अध्यादेश, 940 के उपबंधों को फरवरी, 
946 से शिथिल कर दिया गया है और अब उनका उपयोग तकनीकी कर्मचारियों को 
राष्ट्रीय सेवा में सम्मिलित करने में नहीं होता | तकनीकी कर्मचारियों की गतिविधियों पर 
नियंत्रण, राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर लगे तकनीकी कर्मचारियों के सिवाय शिथित्र कर 
दिया गया है। जहाजों के पायलेटों के मामले में अध्यादेश के उपबंध अप्रैल, 946 के 
अंतः तक उन्हें अपने कर्त्तव्य के पदों पर रखने के लिए आवश्यक कार्यक्षेत्र में आह्वान 
. करते हैं। इस तारीख तक यह आशा की जाती है कि इन क्रियाओं से नियंत्रण हटा 
लिया जाए जब तक यह न पाया जाए कि बन्दरगाहों पर आयातित ाद्यान्रों के शीघ्र 
निपटाने के हित में वह आवश्यक है। यह प्रस्ताव है कि अप्रैल, 946 के अंत तक अन्य 
टेक्नीकल कम॑चारियों के आने-जाने पर लगाए गए सभी नियंत्रण हटा लिए जाएं | 


कुमारी मनीबेन कारा : क्‍या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 
विशेषकर भारतीय कम्पनियों द्वारा भारतीय मर्चेन्ट नौ (नेवल) अधिकारियों के विरुद्ध 
इस अध्यादेश का उपयोग होता है क्योंकि इस अध्यादेश के खतरे के अन्तर्गत मर्चेन्ट 


* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 946, |2 अप्रैल, 49+6, पृष्ठ 3887 
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नौ-अधिकारियों को परेशान किया जाता है? मैं भारतीय मर्चेन्ट नेवी के पायलेटों के बारे 
में नहीं कह रही हूं। 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस तथ्य से अवगत नहीं हूं परन्तु यदि 
विशेष उदाहरण मेरे ध्यान में लाए जाएं तो मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा। 


कुमारी मनीबेन कारा : क्या यह सच नहीं है कि सिंधिया कम्पनी (इंडिया) द्वारा 
इस अध्यादेश के उपयोग के विरुद्ध मेरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया (भारत की जहाजी 
संघ) द्वारा कुछ अपील की गई थी? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं फिलहाल उत्तर देने में असमर्थ हूं और मुझे 
उत्तर देने के लिए नोटिस की आवश्यकता है। 


सभापति महोदय : माननीय सदस्य को नोटिस की आवश्यकता है । 


469 


"दिल्ली, नई दिल्‍ली, बम्बई और कलकत्ता में बिजली की 
सप्लाई की दरें 

877, पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 

(क) कलकत्ता और बम्बई की तुलना में दिल्‍ली और नई दिल्‍ली की बिजली की 
सप्लाई की दरें क्‍या हैं; 

(ख) इसमें क्‍या कारण "हैं कि कलकत्ता और बम्बई के समान दिल्‍ली और नई 
दिल्‍ली की दरें एक जैसी क्‍यों नहीं हैं; और 

(ग) क्‍या निकट भविष्य में आशा की जाती है कि दिल्‍ली में दरें कम हो जाएंगी? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । 

(ख) दिल्‍ली और नई दिल्ली में रोशनी तथा पंखों की दरें पहले ही से समान हैं। 
पॉवर की दरों में कुछ अंतर को दूर करने के बारे में विचार किया जा रहा है। एक ओर 
नई दिल्‍ली और दिल्‍ली तथा दूसरी ओर कलकत्ता या बम्बई की दरों में अन्तर का 
कारण यह है कि कलकत्ता और बम्बई में घरेलू और औद्योगिक बिजली की खपत 
अधिक है तथा इन नगरों में दिल्‍ली और नई दिल्‍ली के छोटे कारबारों की तुलना में बड़े 


+* विधान राभा वाद-विवाद (कंन्द्रीय), खंड 5, 946, 2 अप्रैल, ॥946, पृष्ठ 3897 
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कारबार होने से बिजली और उसकी दरों का बेहतर संतुलन है। इसके अलावा एक 
स्थान से दूसरे स्थान की परिस्थितियों में अन्तर होता है तथा इस बात पर भी अधिक 
निर्भर होना पड़ता है कि किस प्रकार के जेनेरेटर प्लांट उपयोग में आ रहें हैं तथा प्लांट 
से संबंधित अन्य सुविधाएं क्‍या हैं| 


(ग) यह संभव नहीं है कि इस समय इस विषय पर कोई वक्तव्य दिया जाए परन्तु 
माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि इस मामले पर बराबर ध्यान 
दिया जा रहा है। 


470 
"दिल्ली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन 


8772. पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा 
करेंगे कि : 

(क) दिल्‍ली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कम्पनी लिमिटेड में कौन-कौन सदस्य हैं; 

(ख) क्या यह सच है कि एक भारतीय के अलावा बोर्ड के सभी सदस्य युरोपीय हैं; 

(ग) क्‍या यह सच है कि दिल्‍ली नगरपालिका के सदस्य को बोर्ड का प्रतिनिधि 
बनाया गया है; 

(घ) क्या यह सच है कि दिल्‍ली नगरपालिका बोर्ड में एक सदस्य की अपेक्षा दो 
सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व चाहती है; 

(डा) क्‍या सरकार का यह प्रस्ताव है कि दिल्‍ली इलेक्ट्रिक और ट्रेकशन कपनी 
लिमिटेड को अपने हाथ में ले ले और क्‍या ऊपर बताई गई कपनी का दिल्‍ली सेण्ट्रल 
इलेक्ट्रिक पॉवर आथोरिटी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में प्रतिनिधि था; और 

“च) सरकार को दिल्‍ली इलेक्ट्रिक एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी, लिमिटेड को अपने हाथ 
में लेने के बाद उसका भी प्रतिनिधित्व दिल्‍ली नगरपालिका को देकर नगरपालिका का 
प्रतिनिधित्व बढ़ाने में कोई आपत्ति है? मी 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) शायद माननीय सदस्य दिल्‍ली सेण्ट्रल 
इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी का उल्लेख कर रहे हैं। इसकी सदस्यता इस प्रकार है : 


(|) गवर्नर जनरल इन कौंसिल; 


+ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 946, 2 अप्रैल, 946, पृष्ठ 3899 
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(2) दिल्‍ली फैक्ट्रीज ओनर्स फेडरेशन; 

(3) कमांडर, दिल्‍ली स्वतंत्र ब्रिगेड क्षेत्र; 

(4) पंजाब चैम्बर ऑफ कामर्स; 

(5) दिल्‍ली इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कंपनी, लिमिटेड; 

(6) नई दिल्‍ली म्यूनिसियल कमेटी | 

(ख) जी हां। 

(ग) नहीं | 

(घ) 938 में दिल्‍ली म्यूनिसियल कमेटी की यही स्थिति थी जब दिल्‍ली सेंट्रल 
इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी स्थापित की गई थी। उस समय से यह प्रश्न ही नहीं किया 
गया | 


(ड) जी हां। 

(च) चूंकि दिल्ली म्यूनिसियल कमेटी दिल्ली सेण्ट्रल इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी 
लिमिटेड की सदस्य नहीं है इसलिए उसे अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न ही नहीं 
उठता | 


4/ 
“भारत में खनिज ससाधनों के बारे में 
डॉक्टर कृष्णन के सुझाव 
[773. प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे किः 


(क) क्‍या माननीय सदस्य का ध्यान + मार्च को प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास के 
भूविज्ञान संघ के डॉक्टर एम,एस. कृष्णनन के भाषण की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित 
किया गया है जो [+ मार्च के “हिन्दू” समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था; 

(ख) इस बात के लिए क्‍या कदम उठा गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में ताँबा, चाँदी, 
निकिल, प्रोटेनियम, टीन, पारा, ग्रेफाइट और पोटाश के सुरक्षित भंडार बनाए जाए; 

(ग) इस बात के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं कि उन सभी प्रांतों में हाड्ेलिक 
(इलेक्टिक्ल) पॉवर संसाधनों को विकसित किया जाए और उनका शोषण किया जाए 
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जहां कोयले की खानें समीप नहीं हैं ताकि स्थानीय उद्योगों को विकसित किया जाए; 


(घ) इस बात के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं कि वायु से पॉवर संचित की जाए 
और यह कार्य वायुचालित मिलों द्वारा सम्पन्न किया जाए तथा वायुचालित मिलों को 
अधिक लोकप्रिय बनाया जाए; और 

(ड) क्‍या डॉक्टर कृष्णन का “विभिन्‍न खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के मूल्यांकन” 
के लिए “सुसज्जित प्रयोगशालाओं” की स्थापना का सुझाव और इसके अलावा स्थानीय 
उपलब्ध खनिजों की उपयोगिता के लिए सुझाव को निर्यात की तुलना में वरीयता दी 
जाएगी और क्‍या इस बारे में पूर्णतया अध्ययन किया जाएगा? 

माननीय डा. बी.आर, अम्बेडकर : (क) जी हां | 

(ख) युद्ध के दौरान सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव था कि भारत में कुछ 
महत्वपूर्ण खनिजों और संबंधित पदार्थों का रणनीति की दृष्टि से भंडार बनाया जाए; 
परन्तु यह सफल नहीं हुआ। सरकार अपनी खनिज की नीति के संशोधन किए जाने 
के लिए विचार कर रही है और इन खनिजों के भंडार बनाने हेतु समुचित ध्यान दिया 
जाएगा जिनकी सप्लाई की दृष्टि से मात्रा बहुत कम हैं | 


(ग) साधारणतया यह कहा जा सकता है कि प्रांतीय और रियासतों की सरकारें 
ऐसी जाँच-पड़ताल के लिए उस समय उपलब्ध टेक्नीकल मानव शक्ति की अधिकतम 
सीमा तक जल वैद्युत विद्युत संसाधन (हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर रिसॉसेज) के विकास 
और शोषण के लिए कदम उठा रही है। सेण्ट्रल टेक्नीकल पॉवर बोर्ड पहले ही अपनी 
मानवशक्ति की मौजूदा कर्मचारियों की सीमा के अधीन कुछ मामलों में सहायता कर 
रहा है और इससे भी अधिक सहायता तब करेगा जब पर्याप्त टेक्नीकल कर्मचारी वर्ग 
उपलब्ध हो जाएगा। सरकार इस तथ्य से पूर्ण अवगत है कि देश भर में आज की अपेक्षा 
हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सिस्टम के विकास की कहीं अधिक आवश्यकता है और विशेषकर 
उन क्षेत्रों मे अधिक आवश्यकता है जो बडे-बड़े कोयला निक्षेपों से दूर हैं परन्तु सरकार 
का यह विचार है कि वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा ठेके पर अधिक अनुभवी टेक्नीकल 
कर्मचारीवर्ग द्वारा ही उसमें सफलता मिल सकती है। 

(घी) भारत सरकार इस समय वायु से पॉवर संचित करने तथा वायुचालित मिलों 
को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा रही है। सरकार को यह 
सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के संस्थापन जबकि वे चयनित क्षेत्रों में मौसम विज्ञान 
संबंधी दशाओं पर आश्रित होते हैं, वैकल्पिक रूप से बहुत ही कम पॉवर उत्पादन कर 
पाते हैं और वह भी रूक रूक कर होता है। 

(ड.) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है और 
उसकी प्रयोगशाला की सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया है। इसके अलावा 
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खनिज और खनन के मामलों में निःशुल्क सलाह और सूचना उपलब्ध कराने की दिशा 
में विस्तार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। हाल ही में नियोजित राष्ट्रीय धातुकर्मीय 
और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाओं को सुसज्जित किया जाएगा ताकि भारतीय 
खनिजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके और अन्य दिशाओं में खनिज उद्योगों 
के विकास में अधिक सहायक सिद्ध हो | भारत के खनिजों तथा खान के कच्चे माल को 
घरेलू काम तथा उपयोग के लिए उनके कच्चे रूप में निर्यात की अपेक्षा वरीयता दी जा 
रही है और इस बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। 4944 से अनेक 
औद्योगिक पैनल स्थापित किए गए हैं और इस बारे में मूल्यवान सूचना और आंकड़े 
एकत्र किए गए हैं जिनका अध्ययन नयी खनिज नीति के बनाने के लिए किया जा रहा 
है । 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : भाग (ग) के संबंध में माननीय सदस्य बताते हैं कि 
हाइड़ो- इलेक्ट्रिक पॉवर (जल वैद्युत पाँवर) संसाधनों के विकास के लिए अभी कई 
विशेषज्ञों की आवश्यकता है। सरकार इस बारे में कया कदम उठा रही है कि इन 
विधाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित क्षमताओं और योग्यताओं के भारतीय 
मिलें ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग हो सके? 

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इन विशिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु कई 
भारतीयों को विदेश भेजा गया है। 

प्रोफेसर एन,जी, रंगा : विद्यार्थियों को विदेश भिजवाने की इस 'नई योजना के 
भाग अन्तर्गत?” 


माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इनके अलावा अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश 
भेजे गए हैं | 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : भाग (घ) के संदर्भ में मेरे माननीय सदस्य ने उस सुझाव 
की अवहेलना कर दी कि वायु शक्ति का उपयोग किया जाए और उस बारे में यह कह 
दिया कि इससे रूक रूक कर शक्ति उत्पन्न होती है और उसके अलावा कूछ भी 
उत्पन्न नहीं होता। इस तथ्य की दृष्टि से, हजारों किसान इन वायु चालित मिलों में 
रूचि लेते हैं, क्या सरकार अधिक सावधानी से इस मामले में ध्यान देगी और ऐसे तरीके 
निकालेगी जिनके द्वारा सरकार यथासंभव हमारे किसानों और अन्य व्यक्तियों की 
सहायता कर सके ताकि वायु से यथासंभव अधिक शक्ति प्राप्त की जाए और इस प्रकार 
किसानों की सहायता की जाए? 





माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, यह योजना इस बात 
पर निर्भर है कि किस विशेष क्षेत्र में कितनी वायु उपलब्ध है। 


प्रोफेसर एन.जी. रंगा : देश में कई मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और उनके लिए 
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यह संभव होना वाहिए कि वे कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं और यह देखें कि देश के 
अलग-अलग भागों में वायु के उपयोग द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।? 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां | हमने इस पर विचार कर लिया है। 
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सेना से हटाये गए सैनिक अधिकारियों को सिविल सेवा 
में नियुक्त किया जाना 
24. सेठ सुखदेव : क्‍या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना से 
हटाये गए कितने सैनिक अधिकारियों को गत छः: महीनों में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 
विभिन्न विभागों में सिविल सेवा में ले लिया गया है? 
माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर : मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और 
प्राप्त होने पर माननीय सदस्य के पास भेज दी जाएगी। 
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